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 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनुदित  संस्करण )

 LOK-SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक-सभा

 LOK-SABHA

 11  नवम्बर  1968/20  1890

 Monday,  November  11,  1968/Kartika  20,  1890  (Saka)

 सोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok-Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 eq  महोदय  पीठासीन  हुए

 Mr.  Speaker  द  the  Chair

 निधन  सम्बन्धी  उल्लेख

 OBITUARY  REFERENCE

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  श्री  ए०  वी०  कृष्णमूर्ति  राव  के  दुखद  निधन  के  बारे  में  समा

 को  सूचित  करना  है  ।  श्री  राव  का  4  1968  को  नई  दिल्‍ली  में  देहान्त  हो  गया  ।

 उनकी  आयु  66  वर्ष थीं

 qt  राव  का  अधिकांश  जीवन  संसद  से  सम्बद्ध  रहा है  ।  वह  वह  1947  से  1952  तक

 भारत  की  संविधान  सभा  तथा  अस्थाई  संसद  के  सदस्य  थे  तथा  aq  1952  से  1962  तक

 राज्य  सभा  और  1962  से  1967  तक  तीसरी  लोकसभा  के  सदस्य  थे  ।  अपने  संसदीय  जीवन

 में  श्री  राव  ने  पीठासीन  अधिकारी  के  रूप  में  अति  सराहनीय  कायें  किया  है  ag  वर्ष  1952

 से  1962  तक  राज्यसभा  के  उप  सभापति  थे  तथा  वर्ष  1962  से  1967  तक  लोकसभा  के

 उपाध्यक्ष थे  ।

 श्री  राब  का  सभा  की  विभिन्न  स्थायी  समितियों  तथा  विधेयकों  सम्बन्धी  प्रवर  शौर

 संयुक्त  समितियों  के  उपाध्यक्ष  होने  के  नाते  इन  समितियों  के  कार्य  में  बहुत  महत्वपूर्ण  योगदान

 रहा है  शांत  मुद्रा  तथा  सुशील  स्वभाव  उनके  व्यवितत्व  की  विशेषतायें  जिनसे  सभा

 तथा  समितियों  के  सदस्य  प्रभावित  होते  थे  |  वह  सज्जनता  को  प्रतिमूर्ति  थे
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 हम  उनके  निधन  से  शोकाकुल  हैं  तथा  gh  gat  विश्वास  है  कि  संतप्त  परिवार  के  प्रति

 संवेदना  प्रकट  करने  में  सभा  मेरे  साथ  है  ।

 प्रधान  श्री-दाहती  योजना  मन्त्री  तथा  गैदेशिक-कार्य  मन्त्री

 इन्दिरा  गांधी )  माध्यम  आपने  जो  भावनायें  व्यक्त  की  मैं  उनसे  सहमत  हूं  ।

 इस  अन्तर  समयावधि  में  हमारा  एक  और  आदरणीय  साथी  हम  से  बिछुड़  गया  |  महोदय

 जैसा  कि  आपने  कहा  श्री  कृष्णमूर्ति  राव  इस  संसद  की  स्थापना  से  ही  इसके  सदस्य  रहे  हैं  ।

 पहले  वे  संविधान  सभा  के  सदस्य  थो  और  फिर  राज्य  सभा  के  उपसभापति  तथा  लोकसभा  के

 उपाध्यक्ष  के  रूप  में  लगातार  तीन  कालोनियों  तक  उस  सभा  अथवा  इस  सभा  का  सभापतित्व

 कर  रहे  थे  ।

 श्री  राव  का  राजनीतिक  जीवन  हमारे  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  आरम्म  से  ही  शुरु  हुआ  था  तथा

 उन्होंने  हमारे  स्वतन्त्रता  संग्राम  में  महत्वपूर्ण  योगदान  दिया  था  ।
 उनको  महानता  उनके

 चरित्र  की  विविधता  में  छिपी  हुई  थी  ।  उन्होंने  सांस्कृतिक  तथा  सामाजिक  क्षेत्रों में  अनेक

 रचनात्मक  कार्य  किये  हैं  ।  उन्होंने  अपने  राज्य  गोपुर  तथा  व्यापक  राष्ट्रीय  स्तर  पर  भी

 साहित्य  और  संस्कृति  की  उन्नति  के  लिये  सराहनीय  प्रयास  किये  हैं  ।  उनके  निधन
 से  हमने

 एक  ऐसे  प्रमुख  राजनैतिक  को  खो  जिनकी  प्रजातन्त्र  में  पर्ण  area  थी  ।

 मैं  अपनी  भोर  से  तथा  इस  सभा  की  ओर  से  उनको  श्रद्धाँजलि  अर्पित  करती  हूँ  तथा

 उनके  शोक  संतप्त  परिवार  के  प्रति  संवेदना  प्रकट  करती  हूँ  ।

 al  मी०  रु०  मसानी  :  अध्यक्ष  महोदय  आपने  तथा  सभा  नेता  ने  श्री  कृष्ण

 भूति  के  सम्बन्ध  में  जो  कुछ  कहा  मैं  विरोधी  पक्षों  की  ओर  से  उसमें  शामिल  होता  हूं  |  वह

 देखा है केवल  उपाध्यक्ष  ही  नहीं  अपितु  हम  में  से  कुछ  सदस्यों  ने  उन्हें  और  निकटता से

 विभिन्‍न  प्रवर  समितियों  में  जिनके  वे  सभापति  वह  बहुत  धीरज  से  काम  लेते  थे  और

 समिति  की  कार्यवाही  का  मार्गदर्शन  करते  थे  ।

 हम  उसके  निधन  पर  गहरा  दुख  प्रकट  करते  हैं  तथा  उनके  सम्बन्ध  में  आपने  तथा  सभा

 नेता  ने  जो  कुछ  कहा  हम  उससे  सहमत  थे  ।

 श्री  सुरेन्द्र  त्रिवेदी  :  कृष्णमूर्ति  राव  के  निधन  पर  शोक  प्रकट

 करने  में  मैं  अपने  आपको  सभा  के  अन्य  सदस्यों  के  साथ  शामिल  करता  हूँ  ।  मैं  श्री  कृष्णमूर्ति

 राव  को  तब  से  जानता  हूं  जब  वह  पहले  पहल  राज्य  सभा  के  सदस्य  बने  थे  तथा  उसके  उप

 सभापति  बने  थे  ।  जब  वह  लोकसभा  के  उपाध्यक्ष  तो  मैं  भी  इस  सदन  का  सदस्य  था  |

 उनके  विचारों  में  चाहे  कुछ  कट्टरता  तथापि  व्यक्तिगत  रूप  में  वह  बहुत  ही  अच्छे  व्यक्ति

 थे  ।
 वहू  एक  देश  भक्त  थे

 ;  जिन्होंने  राष्ट्रीय  संग्राम  में  भाग  लेकर  न  केवल  संसद  में
 अपितु

 बाहर  मी  राष्ट्र  की  विभिन्न  प्रकार  से  सेवा  की  ।  वह  कई  सांस्कृतिक  तथा  सामाजिक  संगठनों

 के  सदस्य थे

 2



 20  1890  मौखिक  उत्तर

 यह  बड़े  दुख  की  बात  है  कि  उन  जैसा  गणमान्य  व्यक्ति  इस  बार  संसद्‌  का  सदस्य  नहीं

 चुना  जा  सका  ।  हमें  दुख  है  कि  वह  हम  से  उस  समय  बिछुड़  जबकि  उनके  सार्वजनिक

 जीवन  के  अनुभवों  से  राष्ट्र  के
 विभिन्न  क्षेत्रों

 को  बहुत  लाम  हो  सकता  था  ।  विधि  ने  हमें  इस

 अवसर  से  aaa  कर  दिया  ।  हमें  उनके  निधन  का  गहरा  दुख  है  तथा  FH  आशा  है  कि  आप

 हमारी  संवेदनायें  संतप्त  परिवार  को  भेजेंगे  ।

 श्री  ही०  ato  सुकर्मों
 :  मैं  अपनी  ओर  से  तथा  अपने  दल  की

 ओर  से  श्री  कृष्णमूर्ति  wa  के  निधन  पर  गहरा  दुख  प्रकट  करता  हूँ  ।

 मैं  उन्हें  बहुत  समय  से  जानता  हूं  ।  जब  हम  संसद  में  उस  समय  जिन-जिन  महान

 व्यक्तियों  की  हमें  जानकारी  उनमें  श्रीकृष्णामूर्ति  राव  का  एक  विशिष्ट  स्थान  था  |  उच्च

 पद  पर  आसीन  होते  हुए  भी  वहू  नम्रता  की  प्रतिमूर्ति  जो  कि  मानव  के  चरित्र  का  एक

 विशेष  गुरा  है  ।

 ah  विभिनन  समितियों  में  उनके  साथ  काम  करते  के  अवसर  मिले  हैं  तथा  मैं  यहं  कह

 सकता  हू  कि  समितियों  के  कार्यों  में  वहू  बहुत  प्रवीर  थे  ।

 उनके  निधन  से  एक  महान  आत्मा  हमारे  बीच  नहीं  रही  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  हमारी

 संवेदना  शोक  संतप्त  परिवार  को  भेज  दी  जाये  |

 श्री  to  Fo  गोपालन  :  अपने  दल  की  ओर  से  मैं  श्री  कृष्णमूर्ति  राव  कौ

 श्रद्धांजलि  अर्पित  करता  हूं  ।  मैं  श्री  राव  को  जब  से  जानता  तब  वह  इस  सभा  के  उपाध्यक्ष

 जहां  तक  उनके  वास्तविक  गुणों  का  सम्बन्ध  उनके  वरन  करने  की  आवश्यकता  नहीं

 कयोंकि  वे  सर्वविदित  हैं  |

 अपने  दल  की  ओर  से  मैं  उनके  निधन  पर  गहरा  दुख  प्रकट  करता  हूं  और  निवेदन

 करता  हं  कि  हमारी  संवेदना  संतप्त  परिवार  को  भेज  दी  जाये  ।

 Shri  Rayi  Rai  (Puri):  Mr  Speaker,  although  I  had  no  personal  connections  with
 Shri  Krishnamoorty  Rao,  yet  it  is  very  well  known  that  he  was  an  able  administrator  and
 political  leader.  His  contributions  in  the  struggle  for  independence  of  the  country  and
 the  political  life  of  Mysore  are  imense.  I  on  behalf  of  my  party  and  on  my  on  behalf  on
 express  my  condelences  to  the  bereared  family.

 Megat  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अपना  दोक  व्यक्त  करने  के  लिये  कृपया  थोड़ी  सी  देर

 के  लिये  मौन  खड़े  हो  जायें  ।

 समस्या  ist TIGtS  MIS!  ठद्  लिये  मौन  खड़े  हो

 (The  Members  then  stood  in  Silence  for  a  short  while)
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 प्रश्नों
 के  म  वर्क  उत्तर

 WERS  TO  QUESTIONS
 one’

 or

 में  टाटा  उर्वरक  उद्योग  समूह

 #1  मिनी  Gi  aq  श्री  To  को०  मोन
 :
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 भ्रादिचन  :  ail  ध्िद्धाकर  सरकार

 श्री  लतीफ  चलो  at  थो  दामानी

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 लि
 क्या  गुजरात  में  मीठापुर  में  एक  भारी  उबर  समूह  स्थायी

 करने  की  प्रस्तावित

 डाटा
 योजना

 में  सरकार  ने  कुछ  परिवर्तनों  का  सुभाव  दिया  है

 )  यदि  तो  किन  परिवर्तनों  का  सुभाव  दिया  है

 बया  टाटाओं  ने  ये  सुभाव  स्वीकार  कर  लिए  हैं

 क्या  इस  प्रस्ताव  पर  सरकार  ने  कोई  अन्तिम  निर्णय  किया
 है  ;  और

 (€)  यदि  तो  क्या  निहंग  किये  गये  हैँ
 ?  व

 थ

 पैट्रोलियम  श्रोतों  रसायन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ett  रघु राने या )  से
 a

 |  हां  ।  समय  समय  पर  कुछ  संशोधनों  का  सुभाव  गया
 है

 |  अन्य  ale
 ं  के

 पाथ  साथ

 आयात  किये  जाने  वाले  अमोनिया  की  हरमोनिया के  देशीय  उत  ick  का

 इवेट  जेटी  का  तथा  सरकार  के  योगदान  की  सीमा  से  स
 rater  हैं  ।  कुछ  सुभाव

 ATR  लिये  गये  हैं  ।  मामला  अभी  तक  विचाराधीन  है  ।

 जी  नही ं।

 ह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 थ  ~~

 gto  रानेन  सेन :  माननीय  मन्त्री  ने  कहा  है  कि  डाटा  Jaq  प्रस्ताव  म प्रस्ताव में
 समय-समय  पर

 संशोधन  किये  गये  थे  और  एक  समय  5  करोड़  डालर  के  मुख्य  के  अमोनिया  का  आयात  करने

 तथा  10  करोड  की  लागत  से  पत्तन  का  विकास  करने  का  प्रस्ताव  था  ।  मैं  जानना
 चाहता हूं

 क  टाटा  उर्वरक  परियोजना  के  इस  विशेष  प्रस्ताव  का  क्या  हुआ
 ?

 श्री  रघुरारेया
 इस  प्रस्ताव  के  विभिन्न  पहल ूहैं  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  आयात  किये

 जाने  वाले  अमोनिया  की  मात्रा  को  लीजिए  मूलत  उन्होंने  कटा  था  कि  15  लाख  मीटरी  =

 अमोनिया  का  आयात  किया  जायेगा  ।  फिर  यह  आंकड़े  घटकर  12  लाख  50  हजार  मीटरी

 रह  गये  ।  इसके  बाद  वार्षिक  आयात  की  अधिकतम  सीमा  को  4,00,000  मीटरी  टन  से  घ

 कर  300.000  मीटरी  टन  कर  दिया  गया  ।  छोटी  के  निर्माण  पर  लगभग  20  करोड  रुप

 ,  की  लागत  आनी  थी  ।  विचार-विमश  के  दौरान  दोनों  पक्षों  द्वारा  विभिन्न  प्रस्ताव  रखे  गये  थे

 कुछ  स्व
 स्वीकार  कर  fet  गये

 हैं
 तथा  कुछ  अभी  तक  विचाराधीन  हैं  ।  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि

 इस  सम्बन्ध  में  अभी  तक  कोई  निश्चित  निकाय  नहीं  किया  गया  है  ।
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 डराने  सेन  :  नया  राज
 थ  सच  है  कि  योजना  आयो ्  गी  गले  इस  उर्वरक  संयंत्र  परियोजना

 को  बिल्कुल  अस्वीकार  कर  दिया  था  तथा  आयोग  के  उप  प्रधान  ने  यहां  एक  उं रक  संयंत्र

 स्थापित  करने  के  बारे  में  रूसी  अधिकारियों  से  बातचीत  करने  के  लिए  हाल  में  रूस  की  मात्रा

 at  थी  और  यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की  गई  हे  ?

 श्री  रघुरामैथा  :  स्वीकार  अथवा  अस्वीकार  करना  सरकार  का  काम  यह  सच  है  कि

 इस  योजना  के  स्वीकार  किये  जाने  की  हालत  में  योजना  आयोग  ने  कूछ  संशोधन

 करने  के  सुभाव  दिये  हैं  ।  जहां  तक  योजना  आयोग  के  उप  प्रधान  की  यात्रा  का  सम्बन्ध  यह

 सच  है  कि  बह  रूस  की  यात्रा  पर  गये  थे  और  gh  विस्वास  है  कि  रूस  ने  यह  भावना  प्रकट

 की  है  कि  हमें  उनकी  योजनाओं  आदि  में  रूचि  लेनी  चाहिये  ।  हम  यह  सुनिश्चित  करने  के

 लिये  कि  उनकी  यात्रा  से  कितना  ara  उठाया  जा  सकता  दम  एक  प्रतिनिधिमण्डल  भेजने

 के  बारे  में  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 थी  रा०  की०  भ्रमित  :  आपको  इस  बात  का  पुरा  पता  है  सारा  गुजरात  राज्य  इत  बात

 की  बड़ी  अधीरता  से  प्रतीक्षा  कर  रहा  है  कि  सरकार  द्वारा  मीनापुर  परियोजना  को  स्वीकार

 किया  जाये  ।  जहां  तक  सरकार  के  योगदान  से  सम्बन्धित  तथा  अमोनिया  की  आयात  की  मात्रा

 की  अनुमति  देने  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  उठाई  गई  आपत्तियों  का  सम्बन्ध  मैं  जानना  चाहता

 हूँ  कि  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  इरान  सरकार  इस  मामले  में  सरकार  से  सरकार  के  आधार

 पर  सौदा  करने  को  सहमत  हो  गई  है  तथा  इस  बात  को  देखते  हुए  भी  कि  हमने  पहले  ही  बम्बई

 में धर्मे से  मोरारजी  को  अमोनिया  आयात  करने  की  अनुमति  दे  दी  है  तथा  इस  बात  को  देखते

 हुए  भी  कि  बम्बई  पत्तन  और  aya  मोरारजी  के  बीच  कोई  समझौता  हुआ  मॉँ  ag

 जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ऐसे  कोई  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  क्यों  नहीं  जिससे  समझौता

 हो  सके  तथा  निर्माण  कार्य  आरम्भ  किया  जा  विशेष  रूप  से  जब  कि  हम  सब  जानते  हैं  कि

 हमें  उप  सारे  उवंरक  की  आवश्यकता  जितने  का  कि  हम  उत्पादन  कर  सकते  हैं  और

 sawn  के  उत्पादन  के  लिए  निर्धारित  किये  गये  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  में  हम  सदा  असफल

 रहे  हैं  ।

 थी
 रघु रा मैया

 :  में  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  उवेरकसंयंत्र  स्थापित  करने

 के  बारे  में  सरकार  उनसे  कम  उत्सुक  नहीं  है  ।  यह  परियोजना  भैंसे  मोरारजी  परियोजना  से

 बहुंत  अधिक  बड़ी  है  ।  इसमें  लगभग  200  करोड़  रुपये  की  जी  लगनी  है  और  वह  भी  गैर-सर

 कारी  क्षेत्र  में  |  इसके  अतिरिक्त  इसके  बहुत  से  अन्य  पहलू  हे  ।  यह  कोई  आसान  मामला  नहीं  है  ।

 यह  एक  बहुत  पेंचीदा  मामला  है  तथा  इनकी  जांच  में  समय  लगना  स्वाभाविक  है  ।  मैँ  समझता

 हूं  कि  जल्दी  में  कोई  काम  करने  से  तथा  बाद  में  पछताने  से  यह  अच्छा  है  कि  हम  इस  समय  इस

 पर  पूर्णतया  विचार  करें  ।

 शी  श्रद्धा कर  सूप कार  :  माननीय  मन्त्री  ने  अभी  कहा  है  कि  अभी  तक  बातचीत  के  कोई

 निश्चित  परिणाम  नहीं  निकले  हैं  ।  इस  परियोजना  में  सरकार  का  कितने  प्रतिदिन  योगदान

 देने  का  बिचार  तथा  टाटाओं  के  साथ  कब  तक  अन्तिम  रूप  से  बातचीत  करली  जायेगी  ?
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 श्री  रघरामेया :  मूलतया  यहं  प्रस्ताव  था  कि  विभिन्‍न  राज्य  जीवन  बीमा
 श

 निगम  तथा  युनिट  zee  आफ  इण्डिया के  16%  a  ब्र  alt  अब  वे  इसे  22%  तक  बढ़ाने  को

 सहमत  हो  गये  हैं  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  भी  इसमें  साकी  हो  सकती
 है

 कहना  चाहता  हूं  कि  ज्यू  ही  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  हम

 शीघ्र  कार्यवाही  करेंगे  |

 श्री  दामानी :  चू  कि  सरकार  विशाखापत्तनम  में  संयंत्र  स्थापित  करने  को  सहमत  हो  गई

 मैं  यह  जानना  चाहता  ह  कि  उस  योजना  का  अनुमोदन  करने  में  क्या  कठिनाईयां  पेश  भा

 ही  दूसरे  कौन  कोन  सी  अन्य  कठिनाईयां  पेश  आने  सम्भावना  है  अथवा  क्या-क्या

 भापत्तियां  उठाई  जाने  की  सम्भावना  है
 ?

 थ्रो  रघु रामे या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  विशाखापत्तनम  में  उर्वरक  कारखाना  स्थापित

 रने  के  बारे  में  ओसीडेंटल  कम्पनी  को  एक  आशय-पत्र  दिया  हुआ  है  ।  परन्तु  यह  परियोजना

 कुछ  भिन्न  क्योंकि  इसमें  देश  में  अमोनिया  संयंत्र  स्थापित  करने  की  व्यवस्था  है  ।  इस  मामले

 में  अमोनिया  के  देशी  भाग  के  बारे  में  भी  आपत्ति  यह  है  कि  एक  तिहाई  उत्पादन  भी  5]  वर्ष

 are  आरम्भ  होगा  ।  इसके  अतिरिक्त  बहुत  सी  wea  बातें  हैं  ।

 श्री  उमा  नाथ  टाटा  परियोजना  को  अनुमति  देने  के  बारे  में  देश  में  बहुत  विवाद  है|

 क्योंकि  ag  परियोजना  अमोनिया  पर  आधारित  होगी  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  इस  बात

 को  देखते  हुए  कि  देश  में  नीता  फालतू  है  अमोनिया  का  आयात  किया  जाना  क्या

 इस  परियोजना  के  लिये  अनुमति  देना  देश  के  लिए  हितकर  है  ?  सरकार  सदा  यह  कहती  रही

 है  कि  उनकी  नीति  जहां  तक  हो  सके  अमोनिया  की  आयात  न  करने  की  है  ।  घुमाते  मोरारजी

 के  बारे  में  उन्होंने  वहा  था  कि  उसे  असाधारण  परिस्थितियों  में  मंजूर  किया  गया  कयोंकि

 उससे  गन्धक  का  आयात  सम्बन्धित  था  ।  सबसे  पहले  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हू  कि

 क्या  यह  सच  है  भोसीडेंटल  आपस  कम्पनी  नामक  एक  अ्रम री की  कम्पनी  को  विशाखापत्तनम  में

 अमोनिया  पर  आधारित  एक  कारखाना  स्थापित  करने  की  अनुमति  दे  दी  गई  है  तथा  दुसरे  य

 जनाना  चाहता  g  कि  क्या  अमरीकी  कम्पनी  को  अपने  आधे  से  अधिक  अ  श  रखने  की  भी

 अनुमति  दी  गई  है  और  यदि  तो  क्या  इसका  अथ  यह  है  कि  टाटाओं  को  भी  आधे  से  श्रमिक

 अश्  रख  कर  कारखाना  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जायेगी  ?

 श्री  रघु राम या  ऑसीडेन्टल  कम्पनी  अमोनिया  आधारित  परन्तु  इसमें  एक  महत्व

 qu  बात  यह  है  कि  ag  हमारे  देश  से  ही  सप्लाई  किये  गये  नैफ्था  से  अमोनिया  का  उत्पादन

 आरम्भ  करेंगे  ।  यहं  सच  है  कि  उन्हें  इस  समय  लगभग  52.5  अंदा  प्रतिशत  अंद  रखने  की  शभ्रनुमति

 दी  गई  क्योंकि  भविष्य  में  चाहे  जो  कहा  सरकार  की  अब  तक  यह  नीति  रही  है  तथा  इसे

 विश्व  भर  में  घोषित  कर  दिया  गया  है  कि  यदि  विदेशी  नियोजक  आधे  से  अधिक  अ  श  चाहते

 तो  उन्हें  इस  की  अनुमति  दी  जायेगी  तथा  यह  निर्णय  इसी  नीति  के  अनुसरण  में  किया

 गया है

 श्री

 नरेन्द्रसिह नि को केव

 सहारा  :  क्या  यह  सच  है  कि  श्री  जे०  कार  डी०  टाटा  ने  कहा  है  कि

 इस  कारखाने  को  के  ae2T वल  मीनापुर  में  ही  लगाया  जा  सकता  wife  ्  विभिन्‍न  ऐसी  चीजें  हैं



 मौखिक  उसर 20  1890

 जो  उस  कारखाने  के  लिए  उपयुक्त  और  यदि  तो  सरकार  की  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 प्रतिक्रिया  है  ?

 श्री  रघु रामे या  :  qh  श्री  टाटा  से  बातचीत  रने  का  कोई  gray  नहीं  मिला

 परन्तु  मैंने  एक  विशेषज्ञ  से  बातचीत  की  तथा  उसने  वही  बात  कही  थी  जो  माननीय  सदस्य

 ने  कही है

 थी  नागपाल  :  हम  इस  योजना  के  बारे  में  कई  वर्षों  से  सुनते  आ  रहे  हैं  ।  इससे

 चलता  है  कि  विश्व  में  जो  शीत  युद्ध  समाप्त  होने  वाला  है  वह  इस  प्रश्न  को  लेकर  मंत्रिमण्डल

 में  चल  रहा  है  कि  हमें  रूसी  पूजी  चाहिये  अथवा  गैर  सरकारी  प्रजा  ।  उप  प्रधान  मन्त्री  ने

 गुजरात  में  यह  घोषित  किया  है  कि  इस  पेट्रो-रसायनिक  समूह  को  तथा  उर्वरक  कारखाने  को

 नहीं  लगाया  जायगा  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूਂ  कि  इस  मामले  में  सचाई  क्या  है  तथा

 यह  योजना  इस  समय  किस  स्थिति  में  है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  यह  सच  नहीं  है  कि  मैंने

 ऐसा  कोई  वक्तव्य  दिया  था  ।

 श्री  नाथपाई  :  यह  एक  बहुत  गम्भीर  मामला  है  ।  मेरे  पास  मन्त्री  महोदय  के
 वक्तव्य

 की  कतरन  परन्तु  दुर्भाग्य  से  वह  इस  समय  मेरे  पास  नहीं है  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  दुर्भाग्य  से  माननीय  सदस्य  उन  बातों  को  समझने  की  क्षमता

 रखते  हैं  जो  कही  नहीं  गई  है  ।

 श्री  नाथ पाई  :  मैं  कोई  व्यक्ति  गत  बात  नहीं  कहना  चाहता  हू  ।  यदि  उन्होंने  कोई  बात

 नहीं  कही  तो  उनकी  बात  सच  मैं  उनके  भाषण  की  प्रति  जो  उन्होंने  वहां  दिया  प्रेस

 से  ले  लगा  परन्तु  मैं  भार  साधक  मन्त्री  से  यह  जानना  चाहता  है  कि  विलम्ब  के  क्या  कारण

 मैं  जानना  चाहता  हु  कि  कित  कारणों  से  वह  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  नहीं
 ले  पा

 रहे  हैं  ।  उन्हें  यह  बताना  चाहिये  कि  वह  उसे  स्थापित  करना  चाहते  हैं  अथवा  नहीं  ।  इस  बारे

 में  लगातार  वादविवाद  करने  का  क्या  लाभ  है  ?

 श्री  रघु राम या  :.  यह  प्रस्ताव  कुछ  महीनों  से  हमारे  विचाराधीन  है  तथा  क्योंकि  यह

 एक  जटिल  प्रस्ताव  है  तथा  इसमें  बहुत  भारी  पूजी  लगती  है  गौर  नीति  के  विभिन्न  पहलुओं  पर

 विचार  करना  अतः  ag  स्वभाविक  है  कि  इस  पर  समय  लगेगा  |

 Shri  Premchand  Verma  :  I  want  to  know  from  the  hon.  Minister  whether  any
 Expert  Committee  has  examined  this  fact  of  the  matter  that  after  the  establishment  of
 Tata  Fertilizer  compléx.at  Methapur  in  Gujrat  the  public  sector  factory  established  at

 Trombay  will  not  be  able  to  sell  its  produce  in  Andhra  Pradesh,  Gujrat  and  Maharashtra?
 want  to  know  whether  this  question  has  been  examined

 थी  रघु रासो या  इस  प्रस्ताव  पर  सरकार  ने  चाहे  कुछ  भी  निर्माण  किया  हो  परन्तु
 इस  बात  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  उर्वरक  हमारी  आवश्यकता  से  फालतू

 नहीं  होगा
 ।  अतः  ट्राम्बे  और  इसके  बीच  कोई  झगड़े  की  बात  नहीं

 2  |
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 थी  नारायण  दाण्डेकर  :  मैं  समझता  हूँ  कि  माननीय  मन्त्री  ने  कुछ  समय  पहले  यह  कहा

 था  कि  अन्य  विषयों  के  साथ  साथ  इस  परियोजना  के  बारे  में  योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  ने

 उस  समय  बातचीत  की  थी
 जब  वह  रूस  गये  थे  तथा  इस  प्रकार  की  परियोजनाओं  के  बारे  में

 रूस  सरकार  के  साथ  अब  भी  बातचीत  हो  रही  है  ।  कया  मैं  मन्त्री  महोदय  से  पुछ  सकता  हूं

 कि  व्या  यह  बात  उचित है  अथवा  क्या  इस  प्रकर  की  परियोजनाओं  के  बारे  में  रूस  सरकार

 के  साथ  बातचीत  करना  सरकार  का  काम  है  जबकि  उन्होंने  इस  परियोजना  को  चलाने  वाली

 टाटा  जसी  कम्पनियों  से  परियोजना  का  ब्यौरा  तथा  उसकी  लाभ  प्रदत्तता  की  जानकारी  पहले

 प्रप्त  करली  हो  ।  यदि  तो  क्या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  यह  उन  परियोजनाओं  को

 रह  करने  का  आइ्चयंमय  तरीका  नहीं  है  जिनके  बारे  में  यहां  wal  आरम्भ  की  जाती  ताकि  रूस

 सरकार  के  साथ  अच्छी  तरह  से  बातचीत  करके  इस  बारे  में  कोई  चीज  की  जा  सके  ?

 भी  रघु राम या  :  ah  खेद  है  कि  मेरे  माननीय  मित्र  का  सारा  ध्यान  गलत  तथ्यों  पर

 आधारित  है  ।  मैंने  कमी  नहीं  कहा  कि  टाटा  परियोजना  के  बारे  में  बातचीत  हुई  थी  मैंने

 यह  कहा  था  कि  रस  सरकार  के  साथ  चाहे  उनके  वे  अधिकारी  कोई  तथा  हमारे  योजना

 आयोग  के  उपाध्यक्ष  के  बीच  इस  बारे  में  बातचीत  की  थी  कि  क्या  दोनों  देशों  के  बीच  उर्वरक

 के  उत्पादन  के  सिलसिले  में  सहयोग  हो  सकता  है  अथवा  नहीं  ।  उनका  टाटा  परियोजना  के

 बारे  में  कोई  वास्ता  नहीं  जहां  तक  मुझे  मादूम  है  इस  बारे  में  कभी  चर्चा  नहीं

 हुई  थी  ।

 भी  age  नहाटा  :.  इस  बात  को  श्यान  में  रखते  हुए  कि  इस  odes  परियोजना  के

 लिए  करोड़ों  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  के  तरल  अमोनिया  का  लगातार  आयात  करना  पड़

 तथा  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इस  परियोजना  से  हमारे  देश  में  एकाधिकार  शौर  बढ़

 जायेगा  तथा  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  उवंरक  उद्योग  से  सम्बन्धित  सभी  वैज्ञानिकों

 भर  तकनीकों  ने  यह  मांग  की  है  जिसे  बार  बार  रह  भी  कर  दिया  गया  है  कि  अमोनिया

 का  देश  में  उत्पादन  होना  चाहिये  तथा  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  पाइराइट्स  कारपोरेशन

 ने  पाइराइट्स  का  उत्पादन  नहीं  बढ़ाया  है  तथा  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  रॉक

 फास्फेट  को  जान  gw  कर  अस्वीकार  कर  दिया  गया  क्या  मैं  जान  सकता  हूँ  कि  कया

 सर्कार  इस  प्रस्ताव  को  बिल्कुल  भ्र स्वीकार  कर  देगी  ?

 श्री  रघुरामेया  लगातार  आयात  करने  का  st  ही  नहीं  है  ।  अमोनिया  का  आयात

 दस  वह  तक  किया  जायेगा  ।  आरम्भ  में  दस  वर्ष  की  अवधि  निर्धारित  की  गई  थी  ।  अब  उसे

 सात  वर्ष  कर  दिया  गया  है  ।  मेरे  पास  सही  सही  यह  जानकारी
 हैं  |

 \

 el  पीलू  मोडी  :  मेरी  जानकारी  तो  यह  है  कि  टाटा  उर्वरक  परियोजना  को  दो

 कारणों  से  स्थगित  कर  दिया  गया है  ।  पहला  कारण  तो  सिद्धान्त  का  है  तथा  दूसरा  कारण

 मन्त्रियों  का  इस  परियोजना  में  निहित  स्वार्थ  |  अतः  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता

 कि  क्या  उन्हें  इस  बात  का  पता  है  कि  जितने  समय  तक  के  लिए  टाटा  stew  परियोजना  को

 स्थगित  किया  गया  उसके  एक  एक  घंटे  के  लिए  देश  को  एक  एक  लाख  रुपये  की  विदेशी

 मुद्रा  को  हानि  हो  रही
 है  तथा  मन्त्री  महोदय  अभी  यहां  कह  रहे  हैं  कि  यह  बहुत  जटिल

 है
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 wet  है  तथा  इंस  पर  कुछ  समय  लग  जायेगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  करने  के  बारे  में  उनकी

 गलती  पर  इतना  नुक्सान  नहीं  होगा  जितना  उसे  स्थगित  करने  पर  |

 थी  रघुरासेपां  यह  बहुत  दुर्भाग्य  की  बात  कि  मेरे  मित्र  ने  अपनी  प्रतिमा  को

 मन्त्रियों  पर  आदमी  करने  से  खो  दिया  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  किसी  मन्त्री  का  इस  मैं

 निहित  स्वार्थ  नहीं  है  ।  यदि  किसी  seth  का  स्वार्थ  होता  तो  इस  योजना  को  बहुत  समय

 पहले  हो  मंजूरी  मिल  गई  होती  ।

 थ्रो  हनु मंतर था  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  हमारे  बहुत  से  सरकारी  उपक्रमों

 के  प्रबन्धकों  कीं  अक्षमता  के  कारण  नुकसान  हो  रहा  क्या  र  ग्रीम  तौर पर

 मंजरी  देते  समय  प्रबन्धकों  की  क्षमता  को  ध्यान  में  रखेगी  ताकि  यह  परियोजना  उचित  ढंग

 से  और  लाम  पर  चल  सके  ।

 शो  रघु रामे या  :  इस  प्रकार  के  सुभाव  जो  ऐसे  सम्मान  य  सदस्य  द्वारा  दिया

 हमेशा  घ्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रशन  |

 Gas  Production  in  SGT ह  र

 *2.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  :  Will  the  Maint Will  the  Minis  ter  of  Petroleum  and  Chemicals
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  cost  of  gas  being  produced  in  Assam  and  the  rates  at  which  it  is  being
 supplied  to  the  Assam  Electricity  Board,  Assam  Oil  Company,  Fertiliser  Factory  and
 Tea  plantation;

 (b)  whether  propose  to  sell  this  gas  without  incurring  any  loss  to
 those  consumers  to  whom  it  is  being  sold  at  a  loss  at  present  and  if  so,  when  ह

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  the  electricity  being  produced  by  the  gas  and  being
 received  by  the  Assam  Electricity  Board  at  nominal  price  is  being  supplied  by  the  Board

 to  the  Fertiliser  factory  ata  rate  higher  than  the  rate  of  the  electricity  being  supplied  to

 any  other  Fertiliser  factory  throughout  India;  and

 (d)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 लेड्रोलियम  शोर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 आयल  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  तेयार  की  गई  प्राकृतिक  गेस  1966  के

 दौरान  कूप  मुख  पर  मूल्य  लगभग  17.54  रुपये  प्रति  चन  मीटर  था  ।  गस  का  विक्रय  मूल्य

 निम्न  प्रकार

 उपभोक्ता  का  नाम  मूल्य  प्रति  1,000  घन  मोटर

 8.77  रुपयें आसाम  राज्य  free  ate

 चाय  बागान  572.62  रुपयें
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 आसाम  आयल  कम्पनी  17.54  रुपये

 (42.10  रुपये  तक  बढ़ा  दिया  जनायेगा  जेबें

 भारतीय  उवंरक  निगम  गैस  को

 व्यापारिक  आधारों  पर  लेना  शुरु  कर  देगा  1)

 भारतीय  बे्रक  निगम  42.10  रुपये

 (=)  प्राकृतिक  गेस  की  बिक्री  आयल  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  की  जाती  सरकार

 दारा  नहीं  ।  कम्पनी  केवल  आसाम  राज्य  विद्युत  बोर्ड  को  गेंस  उत्पादन  की  लागत  से  कम

 मूल्य  पर  दे  रही  है  ।  यह  मुल्य  31-12-1973  तक  लागु  आयल  इन्डिया  लिमिटेड

 आसाम  सरकार  से  नृत्यों  के  पुनरीक्षण  का  प्रश्न  उपरोक्त  अवधि  की  समाप्ति  के  पश्चात

 उठायेगी  ।

 और  सूचना  seer  की  जा  रही  हज़ारों  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रखी

 जायेगी  |

 Shri  Maharaj  Singh  Bharati  Sir,  the  extent  to  which  this  gas  has  been  flared  in
 Assam  that  has  caused  a  loss  of  crores  of  rupees  everyday  and  on  that  account  the  farme-
 rs  have  sued  the  case,  have  obtained  decrees  and  this  have  got  the  money,  May  I  know

 from  the  Government  the  reasons  whythey  have  allowed  the  gas  being  flared  up  30  far  and

 why  they  have  never  reached  an  agreement  regarding  the  procedure  to  use  that  gas.  May  I
 know  whether  it  is  a  fact  that  merely  discussion  had  taken  piace  and  gas  was  not  supplied
 to  others  on  account  of  a  letter  only,  the  same  persons  were  considered  consumers  and

 they  did  not  take  gas  later  on.  May  I  know  the  reasons  of  so  big  a  loss  and  what  is  the
 plan  Government  have  chalked  out  to  check  this  loss  in  Future.

 श्री  रघु राम या  :.  यह  मिश्रित  गेस  होती  है  जो  शोधित  नहीं  होती  ।  आयल  इडिया

 उसे  यथासम्भव  अधिक  मात्रा  में  बेचने  का  प्रयत्न  करता  रहा  परन्तु  चूकि  यह  कम  दबाव

 वाली  गैस  होती  है  इसलिये  जल  जाती  है  ।  जहां  तक  अधिक  दबाव  वाली  गैस  का  सम्बन्ध  हैं

 चाहे  आसाम  आयले  कम्पनी  उसे  1959  से  ले  रही  है  तथा  बिजली  बोलें  उसे  1964  से  ले  Tar

 परन्तु  मैं  arma  हूं  कि  अब  भी  कुछ  लोग  उसे  इतनी  अधिक  मात्रा  में  नहीं  ले  रहे  हैं  जितनी

 मात्रा  में  वे  उसे  ले  सकते  हैं  क्योंकि  वे  इसके  लिये  तैयार  नहीं  है  ।  अतः  जिस  az  तक  लोग  इसे

 लेने  के  लिये  तैयार  हैं  हम  उसे  दे  रहे  हैं  ae  बात  नहीं  हैं  कि  हम  उसे  व्यथ  ही  जला  रहे  हैं
 1

 Sbri  Maharaj  Singh  Bharati  :  Now  it  so  appear  that  no  question  arise.  The  Gas

 has  been  flaring  far  so  longa  time  and  you  say  that  90  one  wants  to  take  it.  11.0  appears
 that  people  acre  facing  a  handicapped  Government.  Where  we  are  talkiag  to  import
 ammonia  and  when  neptha  is  pot  with  us.  Government  could  utilise  this  gas  fur  the  pro-
 duction  of  Neptha.  May I  know  why  the  total  quantity  of  gas  is  not  utilised  for  the

 production  of  fertilisers.  The  rate  of  electricity  is  very  much  and  the  rates  of  fertilisers

 will  also  go  up  tomorrow  and  Government  will  say  again  that  we  are  not  seting  up  a  ferti-

 liser  plant  in  Assam  because  the  cost  of  production  is  much  there.  May  I  know  why
 Government  is  not  setting  up  an  Atomic  plant.  Why  this  precious  thing  is  being  lost  and
 is  not  utilised  by  Government.

 श्री  रघु रा मैया  :  यदि  उबर  के  प्रयोग  के  लिये  काफी  गैस  हो  तो  हम  उसे  प्रयोग  में

 लाते  हैं  परन्तु  उसका  अन्य  प्रयोजनों  के  लिये  सी  प्रयोग  किया  जानता  है  ।  वास्तव  अब  हुम

 नामरूप  को  गैस  आवश्यकताओं  को  पुरा  कर  रहे  हैं
 ।

 !

 म
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 Shri  Maharaj  Singh  Bharati  Thy  electricity  is  ing  supplied  for  Fertilisers  at  so

 high  rate,  when
 the  rate  of  electricity  is  less  throughout  India,  why  it  is  more  in  Assam,

 श्री  रघु राम या  :.
 जबकि  अनप  बागानों  को  वह  52.63  रुपये  के  हिसाब  a  मिल  रही

 है  तो  भारत  के  उकेरा  को  वहू  42.10  रुपये  के  हिसाब  से  मिल  रही है  ।  अधिक  दर

 नहीं  ली  जा  रही  है  ।

 Shri  Maharaj  Singh  Bharati:  Gas  isbeing  Supplied  for  electricity  at  the  rate  of
 Rs.  8.50,  while  the  cost  of  production  is  Rs,  17,50,

 श्री  रघुरामेंया  :  यह  बात  सच  है  कि  भा साम  आयल  कम्पनी
 -

 17.54  रुपये  दे  रही

 ऐसा  1959  में  किया  गया  था  जबकि  इसकी  कोई  अधिक  मांग  नहीं  थी  ।  जबसे  भारत

 का  उकेरा  निगम  व्यापारिक  काम  के  लिये  इतनी  गेस  खरीदने  लग  हम  इसमें  संशोधन

 कर  देंगे  ।  इसमें  हम  संशोधन  करके  उतनी  ही  दर  अर्थात  42.10  रुपये  करने  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  धीरेन्द्र  कविता  :  माननीय  मन्त्री  पहले  ही  कह  चुके  हैं  कि  आसाम  राज्य
 विद्युत

 हुबोई  चाय  बागानों  att  उवेरक  निगम  के  मूल्यों  में  अन्तर  है  ।  आयल  इडिया  द्वारा

 तेयार  किया  जाता  है  तथा  भारत  सरकार  का  इसमें  50  प्रति  शत  माग  है  ।  उर्वरक  कारखाना

 सरकार  द्वारा  प्रायोजित  सरकारी  उद्योग  है  ।  सरकार  इस  मूल्य  प्रणाली  के  बारे  में  कसे

 मत  हो  सकती  है  तथा  अन्य  की  तुलना  में  vats  निगम  से  अधिक  दाम  कैसे  ले  सकती  है  विशे

 कर  जबकि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  उवंरक  कृषकों  को  कम  दाम  पर  बेचना  होता  है  ।  ऐसी

 परिस्थितियों  में  नामरूप  स्थित  उर्वरक  कारखाना  उवेरक  की  उत्पादन  लागत  कम  नहीं  कर

 सफलता  |

 श्री  रघुरामैथा  :  हम  राज्य  बिजली  बोर्ड  की  गस  इसलिये  8.77  रुपये  की  दर  से  दे

 रहे  क्योंकि  आसाम  सरकार  ने  कहा  था  कि  वह  राज्य  के  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देना  चाहती
 उसके  बारे  में  भी  चर्चा  होने  वाली  है  ।  हमारा  उदय  मुल्य  को  बराबर  करना  है  ।  अब

 तक  यह  मांग  और  qa  का  प्रश्न  था  |  यहि  मैं  उब  रक  निगम  के  लिये  मूल्य  को  कम  करके  42

 रुपये  करता  हू  तो  चाय  बागान  52  रुपये  नहीं  देंगे  तथा  हमें  उनके  लिये  भी  दर  को  कम  करना

 होगा  |  हमें  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  देखना  होता  है  कि  देश  के  लिये  सब  से  अच्छी

 बात  क्या  है  ।

 थी  azar  कविता  :  भारत  सरकार  आयल  इडिया  की  भागीदार  तथा  gd.

 रक  निगम  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  निकाय  है  ।  अतः  उसके  लिए  यह
 दर

 कयों  निर्धारित  की

 जाय े।

 eft  रघुरामंया  :  मैं  agh  कह  चुका  हूँ  कि  उन्होंने  इसकी  लाम  प्रदत्त ता  को  ध्यान  में  रख
 कर  ऐसा  किया  है  ।  ध्येय  तो  दर  को  समान  करने  का  है  ।  पहले  यह  बात  सम्भव  नहीं  थी  |

 परन्तु  हमारा  प्रयास  इसे  प्राप्त  करने  का  है  |

 थी  हेम  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  आसाम  बिजली  बोर्ड  और

 परी  soir  srs  tas  अय रूप  बे्रक  कारखानों  की  मांग  a*!  नाम  qs  TEST  रि या  और  मौ  द क  तेल  क्षेत्र  हो  प्रति

 11
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 fat  6  करोड़  7-10  करोड़  घनफुट  गस  मुहैया  कर  सकते  तथा  इस  बात  को  देखते  हुए  कि

 आसाम  उद्योगों  के  मामले  में  बड़ा  पिछड़ा  हुआ  है  तथा  वहां  पर  कोई  भी  पेट्रोलियम  रसायन

 उद्योग  नहीं  सरकार  ने  इसके  लिये  कोई  उपाय  क्यों  नहीं  किये  हैं  कि  इस  गेंस  क़रा  प्रयोग

 राज्य  में  पैट्रोलियम  उद्योगों  को  स्थापित  करने  पर  किया  ज़ाये  ।  क्या  आसाम  को  दिल्‍ली  के

 उपनिवेश  के  रूप  में  रचने  की  पुरानी  नीति  अपनाने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 श्री  रघु रामे या  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  भारत  सरकार  आसाम  की  विभिन्न  gal

 में  सहायता  करना  चाहती  है  ।  जहां  तक  पेट्रोलियम  रसायन  उद्योगों  का  सम्बन्ध  आसाम

 सरकार  के  साथ  लिखा  पढ़ी  की  जा  रही  है  ।  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  ऐसा  करना  सम्भव  है  तथा

 कया  वहां  पर  कच्चा  माल  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  है  ।  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  इसे  तुरन्त  ही

 अस्वीकार  किया  जा  रहा  है  ।  आसाम  के  किसी  भी  प्रस्ताव  विशेषकर  माननीय  मित्र  के

 प्रस्ताव  विशेष  रूप  से  ध्यान  दिया  जायेगा  |

 श्री  हेम  बरुआ  :  नहर कटिया  और  wea  तेल  क्षेत्र  ही  आसाम  बिजली  बोड़  और

 रूप  कारखानों  की  मांग  पुरी  करने  के  बाद  प्रति  दिन  6  करोड़  से  10  करोड़  घन  फुट
 गैस

 मुहैया  कर  सकते  हैं  ।  इस  गैस  को  जलाने  की  बजाय  सरकार  वहां  पर  पेट्रोलियम  रसायन

 उद्योग  स्थापित  करके  उसका  प्रयोग  करने  का  प्रयत्न  क्यों  नहीं  करती  है  ।

 alt  :  जो  आंकड़े  उन्होंने  बताये  हैं  वह  मेरे  पास  महीं  है  ।  परन्तु  यदि  यह

 सम्भव  हम  ऐसा  करेंगे  ।  जैसाकि  मैंने  पहले  कहा  है  आसाम  सरकार  के  साथ  बातचीत  की

 जा  रही  है  :

 चे  चु०  देसाई  :  बया  तेल  और  प्राकृतिक  गस  आयोग  द्वारा  आसाम  कौर  गुजरात

 मैं  उपभोक्ताओं  से  लिये  जाने  वाले  मूल्य  के  तुलनात्मक  आंक  क्योंकि  वह  दूसरा  एक  ही

 राज्य  है  जहां  गस  अधिक  मात्ना  में  पाया  जाता  है  ?  गुजरात  के  उपभोक्ताओं  के  मामले  में

 अधिक  मुल्य  लिये  जाने  में  क्या  औचित्य  है  ?

 ait  रघु राम या  :  इस  प्रश्न  के  लिये  aq  नोटिस  चाहिये  |

 Shri  Shashi  Bhushan  Gas  worth  crores  of  rupees  is  being  wasted  and  the  reason

 for  that  is  that  gas  containers  or  cylinders  are  not  available  in  the  country.  May  I  there-

 fore  know  whether  Government  propose  to  get  them  manufactured  through  some  public
 sector  company.  Secondly,  the  scientists  of  the  country  have  said  ammonia  could  be

 prepared  with  gas  and  coal,  may  I  know  why  immediate  action  is  not  taken  in  that  regard?

 श्री  रघु रामे या
 :  मैं  इस  सुभाव  अथवा  आरोप  को  स्वीकार  नहीं  करता  कि  हमारा

 झ्रधिकांश  गेस  जल  जाता  है  ।  इसमें  बाक  नहीं  कि  कुछ  जल  जाता  है  ।  उदाहरण  के  तौर  पर

 अकलेश बर  का  गेस  वचन  के  अनुसार  दिया  जा  रहा  है  ।  खम्भात  का  गैस  gat  बिजलीघर

 के  लिये  निर्घारित  किया  गया  है  ।  हम  यथासम्भव  अधिक  प्रयोग  में  ला  रहे  हैं  ।

 att  स्केल  :  यह  बड़े  दुःख  की  बात  है  कि  भा साम  में  प्रतिदिन  बहुत  सा  गस  जलाया  जाता

 ONG  य  जाता चा  ् यह  भी  तथ्य  है  कि  आसाम  के  वनों  को  ई  घन
 के  प्रयोग  में  ला  मैं  जानना
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 चाहता  हूँ
 कि  क्या  सरकार  गस  को  बोतलों  में  भर  कर  घरों  के  प्रयोगा थे  उसे  सप्लाई  करने  का

 विचार  कर  रही  है  ।  यदि  इस  बारे  में  विचार  नहीं  किया  गया  है  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 यदि  विचार  कर  लिया  गया  है  तो  रास्ते  में  कौन-कौनसी  कठिनाइयां  आ  रही  है  ?

 भी  रघुरामेया  :  रास्ते  में  कोई  कठिनाई  नहीं  आ  रही  है  ।  हेम  इसके  लिये  एक

 खाना  खोल  रहे  हैं  ताकि  उसका  खाना  पकाने  के  लिये  प्रयोग  किया  जा  सके  ॥

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  रूरकेला  में  जितना  गस  जाया  हो  रहा

 है  उससे  उतना  उर्वरक  तैयार  हो  सकता  है  जितना  नंगल  उर्वरक  कारखाने  द्वारा  तयार  किया

 जाता  जो  केवल  उर्वरक  तयार  करने  के  लिये  बनाया  गया  है  ?  जब  देश  vats  के  मामले

 में  स्वावलम्बी  नहीं  है  तथा  अन्य  देशों  से  उवंरक  का  आयात  कर  ह्  इसके  क्या  कारण  हैं

 कि  सरकार  मे  उर्वरक  तैयार  करने  के  लिये  समूचे  गस  का  प्रयोग  करने  की  संभावना  पर  विचार

 नहीं  किया  है  ?

 श्री  रघु रामे या  :  गैस  का  प्रयोग  करने  के  हर  तरीके  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  तथा

 यदि  हम  उसे  बचा  सके  तो  कुछ  भी  चीज  जाया  नहीं  होगी  ।

 शी  ज्योति मंथ  बसु  :  कम  से  कम  ऐसे  चार  केन्द्र  अर्थात्‌  कलि  प्योंग

 भीर  शिलांग  है  जहां  ई  धन  भौर  बिजली  की  भारी  कमी  है  तथा  स्थिति  बाढ़  भूस्खलन  के  कारण

 att  खराब  हो  गई  है  ।  मैं  इस  बारे  में  मंत्री  महोदय  को  पहले  ही  लिख  चुका  हूँ  ।  बया  सरकार

 इस  गस  को  सिलेंडरों  में  भरने  और  कम  से  कम  आसपास  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  बेचने  के  बारे  में

 विचार  करेगी  ?

 श्री  रघुरामंया  :  मैं  इस  सुभाव  को  अवश्य  ही  भारतीय  तेल  कम्पनी  को  भेज  दूंगा  जो

 भारतीय
 गेस

 को  बेचती  है  ।

 नगा
 श्री  समर  गुह  :  यह  जिसको  एग ्  ला  कर  जाया  कर  देते  संश्लिष्ट  अमोनिया

 श्र  संदिलिष्ट  आर्सेनिक  खाद  तेयार  करने  के  काम  आता  है  ।  क्या  सरकार  ने  इस  पहलू  पर

 विचार  किया  है  ।  यदि  तो  नया  इसका  अध्ययन  करने  के  लिये  कोई  समिति  नियुक्त  की

 जायेगी  ?

 श्री  रघु रामे या  :  जब  वे  लोग  जिन्हें  गेस  मुहैया  करते  का  वचन  दिया  गया  जब  वे

 आधा  प्रयोग  करने  लगेंगे  तो  न्य  प्रयोजनों  के  लिये  शेष  नहीं  बचेगा  ।

 मेरा  seat  यह  था  कि  क्या  सरकार  नहरकटिया  में  उपलब्ध  गैस  से श्री  समर  गुह  :

 संदिलष्ट  अमोनिया  और  सदिलष्ट  आरगनिक  खाद  तेयार  करने  की  संभावना  पर  विचार

 करेगी  ?

 श्री  रघु रामे या  ।  कठिनाई  यह  है  कि  किसी  उर्वरक  कारखाने  अथवा

 चाय  बागान  कों  गैस  अलाट  कर  दिया  जाता  है  और वे  उसका  प्रयोग  करना  आरम्भ
 कर  देते  हैं

 तो  उसका  वैकल्पिक  प्रयोग  करने  से  हम  वचन  पर  पूरा  नहीं  उतर  सकते  हैं  ।
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 भी  बेसब्री  बरुआ  :  कया  यह  सच  नही ंहै  कि  चाहे  ऑयल  इण्डिया  लिमिटेड  को  मुनाफा

 हो  रहा  है  इसका  50  प्रतिशत  aq  विदेशों  को  जा  रहा  है  ।  क्योंकि  अशोधित  तेल  के  मृत्य  के

 सम्बन्ध  वह  तेल  मुल्य  सुत्र  लागू  होता  दे  जिसके  अन्तर्गत  हम  भारतीय  तेल  निगम  को  बेचे  जाने

 वाले  तेल  के  लिये  हम  30  से  लेकर  40  रुपये  अधिक  वसूल  कर  रहे  हैं  ।  इस  प्रकार  विदेशों  में

 प्रति  वर्ष  करोड़ों  रुपयें  जा  रहे  हैं  ।

 ग्न ail  रघु रामे या  :  जब  उनके  पास  50  प्रतिशत  अ  है  तो  अवश्य  ही  ्य  ह हैं  50  प्रतिशत

 मुनाफा  जायेगा  ।  तेल  नीति  पर  वह  समिति  विचार  करेगी  जिसके  सदस्यों  की  हाल  में  संसद  में

 धोषणा  की  गई  थी  ।

 खम्बात  की  शादी  में  तेल  को  सोज

 +

 मेह  श्री  पी०  पी०  एथोस  :  शी  रा०  काए  रमिन  :

 श्री  मुहम्मद  इस्माइल  :  थी  ato  ato  देव

 wt  रोरदानर्द  :  थ्री  एस०  पी०  रामसती  :

 शनी  बंश  नारायण  tag  :  थी  प्र०  न०  सोलंकी  :

 aft  प्राधिकार  सरहद  श्री  ही०  ना०  मुकर्जी :
 भी  दो०  धन  थी  जनादनन  :

 शी  क़ंबर लाल  गुप्त  :  शो  श्रीधरन  :

 शी  धीरेन्द्र  कविता  : ait  चिंतामणि  पाणि ग्र हो  :

 भी  श्रोसप्रकादा  त्यागी  श्री  क०  प्र०  fag  वेव :

 क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  22  1968  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  37  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खम्भात  की  खाड़ी  में  तेल  की  खोज  के  लिये  wat  तथा  अन्य  अम

 रिकी  तेल  areal  के  साथ  बातचीत  इस  बीच  में  पुरी  कर  ली  गई

 यदि  तो  किये  गये  करार  का  ब्यौरा  क्या

 (7)  बया  यह  सच  है  कि  रूस  तथा  जापान  खम्भात  की  खाड़ी  में  तेल  की  खोज  में

 सहायता  करने  के  लिये  तैयार

 यदि  तो  उनके  निबन्ध  और  शर्तें  कया

 क्या  सरकार  ने  उनकी  शर्तों  पर  विचार  किया  और

 (4)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ॥

 अधिक  उथले  पानी  में  व्यसन  के  लिए  एक  स्थिर  प्लेटफार्म  के  डिजाइन  में  रूस

 ते  सहायता  की  पेशकश  की  है  ।  जापान  ने  अधिक  गहरे  पानी  में  एक  व्यसन  उपकरण  को  बिक्री
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 पर  प्रदाय  इसे  शुरु  2  में  चालु  करने  की  सहायता  और  भारतीय  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण

 देने  की  पेशकश  की  है  ।  दोनों  स्थितियों  में  निब स्थन  कौर  aah  के  बारे  में  अभी  बातचीत हो

 रही है

 और  रूस  और  जापान  के  प्रस्ताव  अन्य  पार्टियों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  के  साथ

 विचाराधीन  हैं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  18  नाम हैं  और  यह  सम्भव  नहीं  कि  सभी  18  सदस्य  अनुपूरक

 प्रदान  पूछ  |

 एक  माननीय  सदस्य  :  मैं  एक  प्रश्न  पूछता  चाहता  हूं  श्री मनु  ।

 ध्रथ्यक्ष  महोदय  :  मैं  सुचना  देने  वाले  18  सदस्यों  से  प्रार्थना  कर  रहा  हूँ कि  उन  सभी

 को  ही  प्रदान  पूछने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  मैं  सभी  से  प्रार्थना  करूगा  कि  वे  सभी  न  उठ

 खड़े  हों  तथा  अनुपूरक  प्रश्न  यह  अनिवार्य  नहीं है  ।  श्री  श्री  एथोस  ।

 थी  पी०  पो०  एथोस  :  तट  से  दूर  की  तेल  खुदाई  के  लिये  बड़ी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा

 की  आवश्यकता  होती  है  ।  विदेशी  मुद्रा  के  सम्बन्ध  में  गम्भीर  स्थिति  को  तथा  भारत  के  तेल

 उद्योग  पर  बिदेशी  एकाधिकारियों  के  आधिपत्य  के  कारण  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि
 क्या

 सरकार  तट  से  दूर  की  बड़ी  खुदाई  के  बारे  में  सोचने  से  विशाल  भूमिगत  स्रोतों  से  लाभ

 उठाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  करेगी  ?

 थी  रघु राम या  दोनों  ही  ard  समान्तर  रूप  से  चल  सकते  हैं  ।

 थ्रो  पो०  पी०  एथोस  :  कया  मैं  जान  सकता  हूँ  कि  क्या  सरकार  अमेरिका  के  प्रस्ताव

 पर  सहानुभूति  से  विचार  कर  रही  क्यों कि  इसके  लिए  facade  अथवा  अमेरिकी  परि सहायक

 ने  सलाह  दी  यदि  तो  वह  सलाह  कैसी  थी  तथा  क्या  उस  सहायता  के  साथ  कोई  बन्धन

 भी  y  ?

 थो  रघरामंया  :  मुझे  किसी  ऐसी  सलाह  का  ज्ञान  नहीं  है  ।

 Shri  Mohammad  Ismail:  How  much  more  are  we  paying  to  the  American  Company
 whom  we  have  permitted  for  deep  drilling  to  explore  oil  from  underneath  the  sea;  and,
 besides  that,  whether  our  own  arrangements  for  exploring  oil  from  underneath  the  earth
 have  since  been  completed  ?  Whether  it  became  essential  after  our  own  arrangements
 were  completed  or  because  of  your  not  completing  the  arrangements  since  the  American
 Company  was  working  and  you  love  Americans  more  and  you  have  called  the  American
 Company  for  exploring  oil  near  the  sea  shore.

 थी  रघु राने या  a  विचार  से  इस  बारे  में  कोई  गलतफहमी  है  ।  हमने  अभी  तक

 किसी  अमेरिकन  को  गहरी  खुदाई के  लिये  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 Sbri  Shardanand  :  May  I  know  whether  the  Government  have  their  own  resources
 and  are  capable  for  handling  this  Joo

 so  tha wih  en  tha  t  the  need  not  depend  upon  these  foreignrs
 ध  others.
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 श्री  रघु रामे या  :  gh  भय  हैं  कि  गहरी  सामुद्रिक  खुदाई  के  लिए  हमारे  पास  प्रशिक्षित

 व्यक्तियों  तथा  साज-सामान  की  कमी  है  |

 श्री  दो०  do  शर्मा  :  सभा  में  हमें  कई  बार  बताया  गया  है  कि  भूमिगत  खुदाई
 तवा

 गहन  खुदाई  की  जानकारी  होने  के  सम्बन्ध  में  हम  आत्म-निर्भर  होते  जा  रहे  हैं  ।  क्या  मैं  जान

 सकता  हूँ  कि  यह  कसे  हुआ  कि  इस  खुदाई  के  बारे  में  हम  अब  भी  दूसरे  देशों  से  बात-चीत  कर  रहे

 हैं  तथा  इस  दिशा  में  हमने  कहां  तक  उन्नति  की  है  ताकि  इस  बारे  में  हमें  aren  निर्भरता  प्राप्त

 हो  जाय े?

 थी  रघु रा गेया :  भूमि  पर  अथवा  तल  पर  को  खुदाई  के  बारे  में  हम  काफी  प्रवीण

 परन्तु  जब  तट दूर  की  खुदाई  का  मामला  आता  तो  रूसियों  तक  ने  भी  कम  गहरे  पानी

 में  खुदाई  करने  में  हमारी  सहायता  करने  का  प्रस्ताव  किया है  ;
 उनके  पास  गहरे  पानी  में

 खुदाई  का  सामना  अथवा  साज-सामान  नहीं है  ।  यह  आश्चर्य  की  बात  नहीं  कि  हमारे

 पास  मी  जल  में  30  मीटर  अधिक  गहरी  खुदाई  करने  हेतु  अनुभव  अथवा

 नहीं है  ।

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  समुद्र  में  गहरी  खुदाई  करने  में  हम  कब  तक  प्रवीणा  हों  मैं

 यंहीं  जानना  चाहता  हूँ  ।

 श्राव्य  महोदय  :  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  |

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  This  matter  is  pending  for  the  Jast  one  year,  This  Govern

 ment  has  this  Constant  malady  of  indecisiveness  Now,  when  the  USSR  does  not  have

 the  technical  know-home  in  regard  to  exploring  oit  from  deep  waters,  and  only  the

 American  Company  has  given  an  offer  to  undettake  thus  work  which  is  a  joint  venture

 and  till  now.  only  the  Japanese  and  other  western  powers  have  agreed  to  undertake

 this  job,  only  on  contract  basis  with  the  Govt  of  India  1.0  itis  true,  may  I  know

 whether  the  Govt.  have  taken  a  decision  to  get  this  work  done  either  on  contract  basis

 oron  a  joint  Venture  basis  ?  Is  it  also  true  this  will  involve  Rs  15  crores  and  there

 has  been  a  loss  of  Rs.  35  crores  on  account  of  taking  no  decision  in  this  behalf  ?

 aft  रघरासौया  :  अनेक  प्रस्ताव  आये  हैं  ।  सहयोग  के  बारे  में  भी  प्रस्ताव  आये  जैसे  कि

 टेनिकी  का  ।  फिर  हमें  ठेके  पर  खुदाई  करने  का  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  हैं  ।  जापानी  कम्पनी

 मित्सुबिशी  ने  इस  rama  दिया  है  ।  एक  प्रस्ताव  हाऊस  आफ  होस्टेस  की  भोर  से  भी

 जिन्होंने  सुभाव  दिया  है  कि  उपकरणों  को  यहां  बनाकर  खुदाई  की  जाये  |  इसके  बाद  एक

 जर्मन  कम्पनी  है  जिसने  एक  नया  प्रस्ताव  किया  है  ।  इन  सभी  प्रस्तावों  का  मुल्यांकन  किया

 जाना है  ।

 at  wax  लालਂ  गुप्त  :  क्या  मैं  जान  सकता हूं  कि  क्या  सरकार  ने  सम्मिलित  रूप  से

 ठेके  पर  खुदाई  कार्य  कराने  के  बारे  में  कोई  निराले  लिया
 है  ?

 थी  रघरामैंया  :  केबल  सारी  स्थिति  को  देखकर  तथाਂ  लाभ  के  बारे  में  निश्चय  करके  ही

 कोई  fray  लिया  जा  सकता
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 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  जहां  तक  इस  समय  देश  में  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  के  अनु

 मान  का  सम्बन्ध  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  बर्ष  1975  तक  कच्चे  तेल  के  उत्पादन

 में  तथा  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  हमारी  आवश्यकताओं  में  90  लाख  टन  की  कमी  आ  जायेगी  |

 मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहूँगा  कि  क्या  कच्चे  माल  तथा  अन्य  पेट्रोलियम  उत्पादों  के

 बारे  में  वर्ष  1975  तक  आत्म  निर्भरता  प्राप्त  करने  के  बारे  में  कोई  किये-क्रम  बनाया  गया  है

 ताकि  हम  कच्चे  माल  तथा  अन्य  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  आयात  90  लाख  टन  तक  की  कमी  कर

 सके  लो  कि  भारी  मात्रा  में  हमारी  विदेशी  sar  को  बाहर  ले  जा  रहा  है  ।  तेल  और  प्राकृतिक

 गैस  आयोग  ईरामी  सहयोग  से  कार्य  कर  रहा  है  ।  दूसरे  देशों  के  साथ  सहयोग  करने  से  हमें

 कच्चा  माल  मिल  रहा  इन  सभी  बात  को  विचारते  हुए  सरकार  हमारे  अपने  हो

 लकड़ी  दिनों  तथा  इंजीनियरों  जो  30  मीटर  तक  की  गहराई  में  जाने  के  लिये  सुसज्जित

 को  छिछली  खुदाई  करने  की  अनुमति  देगी  ?
 हमारे  अपने  ही  तकनीशियनों  और  इंजीनियरों

 हारा  खुजली  खुदाई  को  जा  सकती है
 ?

 थी  रघराभमेया  जहाँ  तक  ख़िंछलों  खुदाई  का  सम्बन्ध  तेल  और  प्राकृतिक  गस

 आयोग  इसे  करने  का  प्रस्ताव  करता  है  i  हम  साज  व॒  सामान  के  लिए  रूसी  प्रस्ताव  से  लाभ

 उठाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 at  चिन्तामणि  पारश्िग्रहो  9  लाख  टन  कच्चे  माल  की  कमी  को  आप  कसे  पूरा

 करेगे  |

 eft  रघु रामे या ।  हमारे  पास  कार्यक्रम  तथा  ध्येय  है  ।  कुछ  कहने  से  पूर्व  हमें सारी  स्थिति

 को  देखना  होगा

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  May  1  know  whether  attention  of  the  Govt,  has  been
 drawn  to  the  opinion  of  those  scientists  that  the  oil  stream  inthe  gulf  of  Cambay  is

 just  like  that  in  Kuwait  and  Iran  and  as  the  earth’s  level  is  very  low  here  huge  quantity  of
 oil  can  be  avai'able  in  India  aod  considering  all  this  only  the  American  Companies  have
 offered  for  a  joint  venture  as  a  result  of  which  they  will  take  away  India’s  very  big  shore

 permanently  ?  Also  would  like  to  konw  from  the  Government  that  as  the  companies
 from  Japan  etc,  have  offered  to  explore  oil  by  undertaking  drilling  work  on  contract  basis,
 aad  it  is  more  beaificial  for  India  8150,  would  the  Govt  of  India,  then,  explain  their

 policy  in  this  regard  whether  we  should  explore  oil  ourselves  and  not  go  in  for  joint  vent-
 ure  deal  ?

 थी  यह  सच  है  कि  भू-कम्पिल  सर्वेक्षण  द्वारा  खम्बात  की  खाड़ी  में  कई

 कारण  रूपरेखाओं  का  जान  हुआ  है  यही  कारण  है  कि  ऐसे  विभिन्न  प्रस्ताव  आ  रहे  हैं  ।  हम

 भी  कुछ  करने  के  लिए  उपाय  कर  रहे  हैं  ।  यह  अभी  निर्णय  करने  की  बात  है  कि  खुदाई  का

 कायें  बया  ठेके  अथवा  स्वामित्व  के  आधार  पर  किया  जाये  |

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  What  sort  of  reply  has  aiven  by  the  hon.  Minister  ?  I  had
 asked  a  specific  question  and  heis  not  giving  a  straight  answer  to  that.  Repeating  my
 question,  [  want  to  ask  whether  the  attention  of  the  Govt.  has  been  drawn  to  the  opinion
 expressed  by  those  scientist's  that  there  isa  very  big  oil  field  in  the

 Gulf
 of  Cam-

 bay  and  this  is  that  very  oil-stream  which  exists  in  ‘Kuwdit  and  ‘Iran  and  || ढ  can  become

 \7
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 a  great  asset  to  India;  then  pot  going  into  a  jotr  eblure  deal  would  the  Govt,  get  the

 oil  explored  solely  on  their  own  ?

 थो  रघरांगेया  मैं  ही  भूकंपीय  सर्वेक्षण  के  बारे  में  बता  चुका  हूं  ।  मैं  समझता

 हूं  कि  लोग  इसे  वैज्ञानिक  आधार  पर  करते  हैं  ।  उन्होंने  कई  परेखाओं  की  की

 क्या  हमें  यह  कार्ला  स्वं  .  करना  चाहिए  .  अथवा  किसी के  सहयोग  अथवा  किसी  ठेके के

 आधार  फर  करना  ये  सब  ऐसी  ही  बात  जिन  पर  निर्णय  लिया  जाना  है  ।  हमें  कुछ

 एक  के  बारे  में  अभी  जानकारी  की  प्रत
 है  तथा  जब  भीं  हम  निर्णय  लेने  की  स्थिति  में  हों

 हम  अवस्य  fare  लेंगे  |

 थ्री  राठ  फी ०  मौन  मेरी  इसमें  नहीं  है.कि  खम्बात  की  खाड़ी  से  तेल  निकालने

 में  सरकार  अथवा  रूस  के  साथ  सहयोग  है  ।-  मेरी  रुचि  तो  इसमें

 है  कि  तेल  और  गैस  काफी  मात्रा  में  प्राप्य  सरकार  को  जितनी  जल्दी  :  सम्भव  हो  दस

 प्राप्ति  करनी  चाहिए  तथा  यथा  सम्भव  शीघ्र  इसका  उपयोग  देश  के  हिताथ  करना

 चाहिए  ।  अब  लक  हमने  पाया  है  कि  तेल  निकालने  कार्य  में  सरकार  अभी  तक  बड़ी  ही

 सुस्त  रही  है  तथा  गुजरात  और  आसाम  में  भी  इसके  उपयोग  के  लिए  सरकार  ने  बडी  धीमी

 गति  से  कार्य  किया  है  ।  मैं  चाहता  कि  क्या  गहरे  समुद्र  से  एंलियाबेट  तथा  एलिया+

 बेट  से
 छिछले

 पानी  में  तेल  निकालने  का  विलम्ब  करने  का  एक  उपाय  हैं  ?  मैं

 जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  हमने  तेल  और  गैस  का  पता  लगाया हैं
 और  सरकार  के  पास

 उसका  तुरन्त  उपयोग  करने  हेतु  कोई  योजनाकारों  हैं
 ?

 थी  रघरामेया  :  यह  कहना  सत्य  नहों  हैं  कि  खुदाई  के  कार्य  में  हम  अपना  पुरा  प्रयत्न

 नहीं  कर  रहे  हैं  ।  वास्तव  में  हम  60  लाख  टन  तेल  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  ।  हमारा  देश

 अधिकतम  तेल-उत्पादक  देशों  में  से  एक  है  और  अपने  इंजीनियरों
 होना

 चाहिये  ।

 थ्री  tito  नाठ  1.0  क्या  यह  सच है  कि  अभी  तक  अमरीकी  ही  गहरे  स  पूरा  मैं

 खुदाई  करने  का  तकनीक  विकसित  कर  पाये  ह  और
 अब

 जापानी  भीं
 तकनीक

 को  बिकास

 करने  की  कौर  अग्रसर  कौर  यदि  तो  फिर  सरकार  क्यों  वाली  कर  रही  है है  कया  कोई

 दबाव  सोवियत  रूस  यदि  हां  at  किसका  ?

 थो  रघरासेया  किसी  भी  ओर  भी  प्रकार  के  cara  के  बारे  में  किसी  भी

 प्रक।र  की  कल्पना  को  मैं  पहले  ही  यथाशक्ति  अस्वीकार  कर  चुका  हू  |

 atmo  प्र०  सिह  वेव  इस  तथ्य  की  दृष्टि  से  कि  सरकार  कच्चे  तेल  के  आयात  पर

 प्रतिदिन  33  लाख  रुपया  व्यय  करना  पड़ता  है  ;  तथा  योजना  भवन  द्वारा  दिये  गये  एक  अनु

 मान  के  अनुसार  के  इसमें  प्रति  वर्ष  603  करोड़  रुपये  की  बिदेशी  मुद्रा  आंकड़ों  में  शुद्धि

 भी  हो  सकती  है--व्यय  होतो  तथा  इस  तथ्य  की  हष्टि  से  कि  गहरी  खुदाई  के  लिये

 ्तो भारी
 ष्

 जोगी  परिव्यय  तथा  तकनीकी  जानकरी  cay  काफी  खतरा  भी  लेना
 पढ़ता  दे क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  तेल  निकालने  का  कार्य  समय  आधिक  पहलुओं  a qt  भी
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 विचार  किया  ज.येगा  या  इस  पर  सिद्धान्त  एण्ड  सामाजिक-राजनौतिक  विचार से  देखा

 जायगा
 '*

 श्रेय  महोदय  :  वह  इसका  पहले  ही  उत्तर  दे  चुके  हैं  ।

 श्री  क०  प्र०  सिह  देव  और  तेल  निकालने  के  कार्यक्रम  को  अन्तिम  रूप  देने  में

 विलम्ब  करने  में  क्या  बुद्धिमानी  है
 ?

 श्री  रघरानया  केवल  यह् टी  मापदंड  है  कि  हम  देश  के  हित  का  सबसे  प्रतीक  ध्यान

 रखेंगे  ।

 उर्वरकों  को  खरीद

 +

 ad  शी  प०  गोपालन

 श्री  नम्बियार

 क्या  झावास  तथा  पूर्ति  मंत्री  22  1968  के  अतारांकित  seat  संख्या

 38  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 सकी

 :

 रीदने  के  पि जग कया
 सरकार

 ने  उबंरक  ख  लिये
 इस

 बीच
 उर्वरक  निर्माताओं  से  बातचीत

 पुरी  कर्ल al
 ft

 है  ;

 ह  ै यदि
 तो

 उर्वरक  निर्माता  फर्मों
 के  नाम  क

 न  हैं  और  उस  करार  का  ब्यौरा

 बया  है  ;  और

 ot  =)
 है यह  सुनिश्चित  करेने  के  लि  सरकार  नें  क्या  कार्यवाह al  wl  कि  बातचीत  द्वारा

 निर्धारित  मुल्य  fara  जमीन  टेंडर  बले  मुल्यों  से  कम  रहें  ।

 श्रीवास  तथा  पति  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री
 '  इकबाल  सिंह

 :
 नहीं  ।

 (@)  और  प्रद  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 ait  सस्बियार :  एक  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  38,  दिनांक  22  1968  को

 तथा  बह  प्रश्न  संख्या  ४66  दिनांक  22  श्रवन  1968  के  संदर्भ  में  था  ।  इन  सभी  wei

 ar

 का

 उत्तर  एक  ही  दिया  गया  था  ।  मैं  नहीं  जानता  fe  क्या  उन्होंने  उत्तर  को  साइक् लो स्टाईल  करा

 कर  यहां  पढ़ने  को  dat  रख  रखा है
 या  कि  उन्होंने  आयात  किये  जाने  वाले  उर्वरकों  के  मुल्यों

 के  प्रश्न  पर  विचार-वीरें  wy  किया  है  ।  यदि  उन्होंने  विचार-विमश  नहीं  किया  है  तो  फिर

 बाघा  क्या है
 ?  बया  मैं  जान  हूं  कि  क्या उ  न्होंने  विशव-भर  में  टेंडर  भेजे  अथवा  कि

 थे  विश्व-टेंडर  ही र
 न्यूनाधिक

 इस  कार्य  की  पूर्ति  के  मार्ग  में  बाधा  है  ।

 थी  इकबाल  साहब  यह  प्रश्न  22  अप्रेल  को  नहीं
 था

 बल्कि  अप्रेल  से  बहुत
 पहले  आरम्भ  हु

 Sarr  शत्  §  गात ी
 ा  चाव  टू  मार्च  में  Ga:  भाया

 art  डाग  OTT  अज़ार  एटा था  तथा  पग  ल  में  फि  र  इसकी  आवृति  हुई

 इ
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 थी  ।  यह॒उवरकों  के  के  लिए  लम्बी  अवधि  के  ठेके  के  बारे  में  था  ।  उस  प्रदान  के  बारे

 में  मैंने  कहा
 है  :

 और  और  नहीं  उठता  |

 श्री  नम्बियार  :  कया  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  सरकार  इस  प्रश्न  पर  विचार  भी  कर  रही

 है  हम  देखते  हैं  कि  कुछ  मात्रा  में  उर्वरकों  का  आयात  किया  जा  रही  है  ।  कया  यह  थोड़ा

 थोड़ा  करके  अ्रापीत  किया  जाता  या  भ्रमण  प्रकार  से  ?  क्या  कोई  विश्व  टेंडर  आमन्त्रित

 किये  गये  हैं  ?  यदि  तो  किन  शर्तों  पर  ?  देर  ये  बातें  जानता  चाहता  है  |

 थी  इकबाल  सिंह  :  प्रश्न  उर्वरकों  के  क्रय  हेतु  लम्बी  अवधि  के  ठेके  से  सम्बन्धित  था

 तथ  स  सम्बन्ध  में  यह  पुछा  गया  था  कि  इस  बारे  में  विश्व-टेंडर  दिये  गये  थे  अथव  तैनात

 की  गई  थी  ।  जब  हम  लम्बी  अवधि  के  ठेके  के  बारे  में  विचार  कर  रहे  है  इसे  अन्तिम

 रूप  नहीं  दिया  गया  है  तो  हम  केवल  इसी  तरीके  से  तो  उत्तर  दे  सकते  हैं  ।

 प्रतिवाद छोटा  परिवार  aaa  समिति  का  प्र गति बे दन

 m5  at  tf  राय  :

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री

 भी  शिव  कुमार  शास्त्री

 बया  परिवार  नियोजन  तथा  ania  बिकास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  f  क  प

 क्या  छोटा  परिवार  आदर्श  समिति  का  प्रतिवेदन  सरकार  को  प्राप्त  हों  गया  है  ;

 मदि  तो  इसकी  मुख्य  सिफारिशों  कया  हैं  और

 इन  सिफारिशों  को  कन  कियान्बित  किये  जाने  की  संभालता  है

 परिवार  नियोजन  att  नगरीय  विकास  राज्य  मन्त्री  श्रीपति

 जी  at

 इस  समिति  की  सिफारिशों  का  एक  विधारा  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एलर्जी  2068/68]

 लघु  परिवार  आदेश  समिति  की  रिपोर्ट  केन्द्रीय  परिवार  नियोजन  परिषद  की

 आगामी  बैठक  में  बिचारा  प्रस्तुत  जाएगी  ।  सिफ़ारिशों  को  लागु  करने  की  कार्यवाही

 की  जाएगी  ।

 Stri  Prakash  Vir  Shastri ?  है ६  hes  been  the  tradition  that  persons  with  large  number
 of  children  have  to  pay  less  income  tax  and  persons  with  tess  nunber  of  children  have

 to  pay  more  income  tax  and  unmarried  persons  have  to  pay  much  more  income  tax  as  with
 the  case  of  Shri  Vajpayee.  One  of  the  recommendations  given  by  the  Committee  is
 that  unmarried  persons  have  10  pay

 much
 less  (han  the  persons  with  small  number  of

 children  have  8150  to  Pay  less  tax,  1  want’to  know  whether  th  honorable  Minister  bas
 consulted  with  the  Finance  Minister  about  the  recommendation  given  by  the  Committee.
 If  so,  then  what  is  the  reaction  in  this.
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 डा०  श्री  चन्द्र दो खर  :  यह  गैर-सरकारी  संसर  पा  की  केवल  एक  सिफ  रिश  है  और  यह  बाद

 में  परिषद  के  पास  विचार  करने  के  लिए  लाया  जायेगा  ।

 Shri  Shiv  Kumar  Shastri  :  1  want  to  know  whether  the  Government  are  taking  any
 such  drastic  step  in  this  matter  so  that  the  Family  planning  may  impress  the  people  and

 they  follow  it.

 डा०  श्री  चन्द्र दो खर  :  जी  लोग  इस  कार्यक्रम  पर  आचरण  कर  रहे  हैं  ।

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :  परिवार  नियोजन  की  विधियों  पर  साहित्य  तथा  सूचना  का

 प्रचार  तथा  वितरण  करने  के  अलावा  क्या  सरकार  ने  साथ  साथ  अपना  काम  सीमित

 परिवारों  तक  करने  की  ओर  ध्यान  केन्द्रित  किया  ताकि  यह  पता  लगे  कि  परिवार  नियोजन

 कार्यक्रम  सफल  रहे  हैं  और  इन  पर  आचरण  किया  गया  है  ?

 डा०  sto  चन्व्रदोशर  :  जी  इस  पर  आगे  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 श्री स०  सों०  हम  विवरण  पेय  पाते  हैं  कि  :

 ने  मालिकों  और  सरकार  के  विचारार्थ  यह  सिफारिश  की  है  कि  अगर  कोई

 महिला  जो  निश्चित  वेतन  समूह  तथा  श्रायु  स्तर  के  नीचे  दूसरा  बच्चा  होने  के

 बाद  वंध्यकरण  करा  लेती  है  तो  ag  एक  ada  का  वेतन  बोनस  के  छप  में  पाने  की  airs

 feat  होगी  प

 मैं  जानना  चाहता  है  कि  क्या  मालिकों  के  साथ  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  गया  और

 यदि  at  तो  मालिकों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 डा०  श्री  चंद्रशेखर  यह  केवल  एक  सिफारिश  इस  पर  आगे  विचार  मालिकों  की

 प्रतिक्रिया  प्राप्त  होने  पर  किया  जायेगा  ।

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  The  Pope,  leader  cf  the  christians  iu  Rome,  has  opposed
 the  implementation  of  Family  Planning  of  Christians  and  Mullas  of  muslims  have
 also  oppossed  it.  There  is  dissatisfaction  among  the  Hindus  because  it  is  being  imple.
 mented  on  them  jonly.  I  want  to  know  from  the  Government  whether  they  are  going  to
 evolve  such  low  throught  which  it  may  be  implemented  for  all  the  Communities  ?

 डा०  श्री  चन्द्रशेखर  rag  केवल  रंवेच्छिक  कार्यक्रम  किसी  विशेष  समुदाय  पर  दबाव

 महीं  ढाला  जा  रहा  है  ।

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  The  Government  only  say  this  but,  they  are  implement-
 ing  it  only  amongst  the  Hindus.

 Shri  Sheo  Narain  Iwant  to  convey  my  thank  for  the  fovour  in  giving  me

 just  now,  bas  not  mentioned  about  the  Indian  Culture.

 time  to  ask  a  supplementary  at  the  last  minutes.  My  friend,  who  has  asked  a  question
 My  friend  15  a  member  of  Jan.

 Sangh.  But  want  to  know  from  the  Government  that  there  isa  Code  of  Indian  culture
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 in  which  there  is a  rule  to  ob  Dei स  DI  dl gerve  Brahameharya  for  ty  len
 twenty  five  ye ears  then  what  the

 Government  is  doing  to  get  it  observed,  from  the  people.

 डा०  1.0  चन्द्र यो खर  :  हम  परिवार  नियोजन  के  साथ  साथ  ब्रह्मचर्य  के  पक्ष  में  हैं  ।

 Shri  Shiv  Charan  Jal  The  hon.  member  has  stated  that  itis  a  voluutary  progra

 mme,  But  want  to  know  that  whether  vou  have  also  issued  such  order  in  which  the

 Government  officials  have  been  compelled  to  bring  cases  for  forced  operations,  otherwise,

 they  would  be  dismissed.

 To  शी  चन्द्रशेखर  :  यह  एक  स्टौच्छिक  कार्यक्रम  है  और  इसमें  कोई  वाली  बात

 नहीं
 है  |

 Sbri  Ram  Sewak  Yadav  The  hop,  member’s  reference  was  to  know  whether  the

 hon.  Minister  has  such  information  that  high  officials  particular  of  hig  department  bave

 made  such  personal  Compulsion  on  their  Subordinates  that  if  they  do  not  bring  cases

 for  operations  then  fines  wouldu  be  imposed  on  them  or  they  will  be  dismissed  from  the

 service,  As  such  they  somstimes  bring  such  persons  in  whose  case  operation  is  not  required,

 ढका  श्री  चन्द्र दो खर :  मु  प्रसन्नता  '  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  इस  बात  की  हमें
 सूचना

 अगर  हमारे  सामने  इस  प्रकार  के  डालने  का  कोई  उदाहरण  लया  जायेगा तो
 1  हुम

 उस  पर  कठोर  कार्यवाही
 क्योंकि  ag  स्पष्ठ  स्वैच्छिक  कार्य क्रम  2  att  '  इस  किसी

 प्रकार
 का  aq नाग

 reer  तथा  बल  प्रयोग  नहीं है  1

 प्रश्नों  के  लिखित

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 सहायक  सोमाशुत्क  कोचीन

 eG  al  है ० क ०  नागवार  :

 sit  Momo  गोपालन

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन

 क्या  faa  मंत्री  22  1968  तारांकित  प्रश्न  संख्या  25  के  उत्तर  के  संबंध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विशेष  पुलिस  संस्थान  ने  कोचीन  के  एक  सहायक  सीमा  शुल्क  समाहर्ता  जिन्हें

 20,000  रुपये  के  मूल्य  की  प्राचीन  वस्तुओं  तथा  हस्तशिल्प  की  वस्तुओं  नो  सामान  के  रूप  में

 निर्यात  करने  की  भ्र नुम ति  दी  गई  के  मामले  में  जांच  इस  बीच  में  पूरी  कर  ली

 af  तो  उसकी  उपपत्त्तियां  क्या  हैं  ;  और

 उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई
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 id  लॉज
 वित्त  सान्याल  में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  चर  क्  Mem)  +  तथा

 विशेष  पुलिस  विभाग  ने  प्राचीन  वस्तुओं  तथा  हस्तशिल्प  की  वस्तुओं  के  मामले  में  अपनी  जांच

 पड़ताल  अब  पुरी  कर  ली  है  और  अपनी  रिपोर्टे  केन्द्रीय  सकेगा  अयोग  को  भेज  दी  है  जिसकी

 राय  की  प्रतीक्षा  की  जा  है  ।

 श्रीवास  में  कोपीन  परियोजना  का  स्थान

 थ्रो  निहाल  fag  :.  क्या  सिचाई  a  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  आसाम  में  कोपीन  परियोजना  के  लिये  स्थान  चुन  लिया

 गया  है  ;

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सिचाई  श्र  बिद्युत  ०कु  ofo
 (*)

 अभी
 नहीं  ।

 जिस  के  सम्बन्ध  में  पहले  विचार  किया  गया  था  उसका  विस्तृत  अनुसंधान
 करने  पर  यह  पता  चला  कि  वहाँ  जमीन  के  नीचे  बहुत  सी  कंद राए  अथवा  सुरंगें  हैं

 ।
 अब

 वैकल्पिक  स्थल  को  ढूढने  के  लिए  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 जीवन  बोसा  .  निगम  के  कर्मचारियों  हडताल  को  धमको

 %8  श्री  सीमा  बनर्ज  att  रघुवीर  fag  शास्त्री

 थी  WoW  ogg  att  रामावतार  शास्त्री

 क्या  faa  मत्ती  बताने  को  कृपा  करेगे  कि

 कया  सरकार  को  पता  है  कि  जीवन  बीमा  निगम
 =

 कर्मचारियों  का
 विचार

 5  1968  से  काल  के  लिये  हडताल  करने  का  है

 यदि  तो  किन  बातों  के  लिये  ;  और

 सरकार  ने  बातचीत  द्वारा  कोई  सम  होता  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मन्त्रों  जगन्नाथ  तथा  अखिल

 भारतीय  बीमा  कर्मचारी  संघ  जो  जीवन  बीमा  निगम  के  ay  LL  तथा  lV  के  कर्मचारियों

 का  मान्यता  प्राप्त  संघ  निगम  के  कर्मचारियों  को  5  -1968  से  निम्नलिखित  भागों

 के  लिये  अनिश्चित  काल  तक  हड़ताल  करने  को  कहा

 (1)  (11)  मांगपत्र  तथा  निशंक  के  लिये  पड़ी  अन्य  (IIT)  संध
 के  समय  कार्यकर्ताओं  को  कथित  रूप  सें  हानि  पहुंचाना  ।

 (77)  सम
 पीते

 पर  पहुंचने  के  लिये  यथोचित  उपाय
 करना  जीवन  बीमा  निगम  का

 काम है  ।
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 waa  डोइसाल  लिमिटेड

 कके  श्री  मधु  लिमये  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 dad  डोसा  लिमिटेड  ने  1965  से  1958  तक  के  तीन  वर्षों  में  को

 कान्ति  देसाई  को  दिये  गये  मासिक  पारिश्रमिक  को  किस  शीर्षक  के  अस्तंगत  दिखाया  है  ;

 कया  आयकर  विभाग  ने  इसे  राजस्व  व्यय  के  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया  है  |

 (7)  sar  आय-कर  अधिकारियों  ने  इस  कम्पनी  से  यह  पूछा  था  कि  ag  aa  क्यों

 किया  गया  था  ;

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  भय-कर  विभाग  ने  कम्पनी  से  यह  पूछने  का  कष्ट  किया  था  fa  ga

 सेवाओंਂ  के  लिये  चाहे  वे  कुछ  भी  के  लिये  पारिश्रमिक  का  एक  मुश्त  भुगतान  क्यों  नहीं

 किया  गया  था  ;

 क्या  यह  राय-कर  का  अपवचन  करने  के  लिये  किया  गया  था  ;  और

 क्या  सरकार  संसद  में  बाहर  लगाये  गये  आरोपों  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 इस  सारे  मामले  पर  पुर्निवचार  कर  रही  है  ?

 विस  मदिरालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चख  :  कम्पनी  द्वारा  अपनी

 आधार  विदेशियों  की  पुष्टि  में  दी  गयी  सूचना  से  यह  नहीं  पता  चलता  कि  रकम  किस  शीष

 के  अन्तर्गत  सदा  की  गयी  थी  ।  वित्तीय  वर्षों  1964-65  से  1966-67  तक  के  लिये  कम्पनी

 द्वारा  आयकर  अधिनियम  की  धारा  206  के  अधीन  प्रस्तुत  की  गयो  विदेशियों  से  पता  चलता  है

 कि  वर्ष  के  अन्तर्गत  पेंशन  आदि  की  कुल  अदा  की  गधी  रकम  में

 पारिश्रमिक  शामिल  fear  गया  है  ।

 से  :  1964-65  तथा  इसके  बाद  के  वर्षों  के  लिये  मैसर्स  डोड्साल

 लिमिटेड  के  कर-निर्घारण  अभी  होने  बाकी  रहते  हैं  ।  इसलिये  ये  प्रत  नहीं  उठते

 (a):  कम्पनी  के  कर-निर्धारण  भ्रम  होने  इसलिए  फिर  से  कार्यवाही  आराम

 करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तेलशोधक  कारखानों  सम्बन्धी  करारों  फा  पुमरोक्षणण

 #10.  श्री  के०एम०  अ्रयाहम  :

 थ्री  उमा साथ  :

 क्या  पेट्रोलियम  alt  रसायन  मंत्री  12  1968  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  3566

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  तेलशोधक  कारखानों  सम्बन्धी  करारों  का  पुनरीक्षण  करने  के

 विदेशी  तेल  कम्पनियों  के  साथ  भ्र पनी  बातचीत  इस  बीच  पुरी  कर  ली  हैं
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 यदि  तो  किस  प्रकार  की  बातचीत  हुई  है  ;  और

 इस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 पेट्रोलियम  16.0 4.0  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 जी  नहीं  ।

 और  (71)  +  cet  नहीं  उठता  ।

 परिवार  नियोजन  कार्यक्षम  के  सिये  प्रचार  गाड़ियां

 क्  11.  थ्रो  श्रीचन्द  गोयल  :  क्या  प  fra  a
 नियोजन  ale  anita  विकास

 मंत्रो  यह  ब्रितानी  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  परिवार  नियोजन  का  प्रचार  करने  के  लिये  सरकार
 ने  कुछ  प्रचार  गाड़ियों

 का  प्रबन्ध  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इससे  कितनी  सफलता  प्राप्त  हुई  ?

 परिवार  नियोजन  घौर  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  गयी

 az  सरकार  ने  परिवार  नियोजन  प्रचार  के  लिए  किसी  प्रचार

 गाड़ी  की  व्यवस्था  नहीं  की  15  रेल-इ  जनों  पर  परिवार  नियोजन  के  बड़े  साइज  के  एनैमल

 बोर्डे  लगाये  गए  है  ।  कुल  यात्री  गाड़ियों  के  डिब्बों  के
 अन्दर

 छोटे  बो  लगाये  गये  हैं  ।

 ऐसी  पहली  रेलगाड़ी  जिसके  इजन  पर  परिवार  नियोजन  के  प्रचार  का  बों  लगाया  गयां

 था  12  1968  को  छूटी  थी  |  इस  माध्यम  की  सफलता  का  इतनी  जल्दी  मुल्यांकन

 नहीं  किया  जा  सकता  |

 कलकत्ता  में  जीवन  बीमा  निगम  के  salad  में  anus

 12,  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  सा  न्ञव्ल
 1.  of

 बिहारी  वाजपेयी  :

 श्री  जिस्मो  बिस्वास  :  श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  :

 श्री  रणजीत  fag  :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कलकत्ता  में  बीमा  जीवन  निगम  के  कार्यालय  में  संगणकों  की  स्थापना  करने

 के  विरुद्ध  सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  अर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जगन्नाथ  :  जी  हां  ।

 बम्बई  ake  कलकत्ता  में  एक  एक  संगणक  स्थापित  करने का  निर्माण  जीवन  बीमा

 निगम  द्वारा  1964  जितना  पहले  कर  लिया  गया  था  ।  इस  निर्णय  को  सरकार  को  पूर्ण
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 स्वस्तिक  प्राप्त  है  ।  जीवन  बीमा  निगम  के  कुशल  कार्य संचालन  के  लिए  संगणक  आवश्यक

 aa:  इस  fata  को  बदलना  उचित  नहीं  ayer  गया  है  ।

 गुजरात  धौर  मध्य  प्रदेश  के  बीच  नमदा  जल  विवाद

 #13.  थी  |. ह ० |  दौरा  ?

 थी  सारा  fag  aa  :

 क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  गुजरात  तथा  मध्य  प्रदेश  के  बीच  निंदा  जल  विवाद  को  निपटाने  के  लिये

 कार  के  प्रयत्नों  के  कुछ  परिणाम  निकले

 यदि  तो  क्या  14  1968  को  गुजरात  विधान  सभा  में  गुजरात  के

 सिंचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  द्वारा  इस  बारे  में  दिये  गये  वक्तव्य  की  ओर  सरकार  का  ध्यान

 दिलाया  गया  है  ;  झीर

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया

 सिचाई  att  बि हटुपुत  मंत्री  (SloRomo  अभी  नहीं  ।

 और  :  गुजरात  के  सार्वजनिक  निर्माण  मंत्री  ने  13  1968  को

 विधान  सभा  में  एक  वक्तव्य  दिया  जिसमें  नर्मदा  परियोजना  की  कार्यान्विति  के

 संबंध  में  गुजरात  सरकार  की  निष्क्रियता  की  कुछ  सदस्यों  द्वारा  की  गई  आलोचना  का  उत्तर

 दिया  था  ।  भारत  सरकार  का  विचार  यह  है  कि  निंदा  जल-विवाद  को  बातचीत  द्वारा  निपटाने

 के  लिए  और  प्रयत्न  किये  जायें

 इण्डियन  gra  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड

 w14.  की  प्रेम  चन्द  वर्मा  कया  पेट्रोलियम  ae  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 (%)  इण्डियन  डुमस  एण्ड  फार्म  सियूटिक्स  लिमिटेड  waste  किन  गद्दे  इयों  तथा

 लक्ष्यों  के  लिये  स्थापित  किया  गया  था  ;

 बया  परियोजना  उनके  उत्पादन  तथा  विकास  सम्बन्धी  लक्ष्यों  के

 अनुसार  कारखाने  स्थापित  करने  के  लक्ष्य  पूरे  कर  लिये  गये  थे  ate  यदि  तो  कब  ae  कसे

 और  यदि  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  इस  कम्पनी  को  स्थापित  करने  में  कोई  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  किया  गया

 था  alt  यदि  तो  किन  देशों  का  सहयोग  प्राप्त  किया  गया  सहयोग  को  aa  कया  थी

 बर  सहायता  के  रूप  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हुई  थी  ;

 कम्पनी  इस  समय  कौनकौन  सी  चीजें  तैयार  कर  रही  हैं  ;  उत्पादन  की  मात्रा

 क्या  है  और  क्या  ये  उत्पाद  अन्तराष्ट्रीय  मानदंड  के  अनुरूप
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 (=)  पिछले  तीन  वर्षों  में  उत्पादन  और  बिक्री  के  आंकड़े  क्या  हूं  और  aq  उत्पादन  में  से

 कितनी  मात्रा  का  निर्यात  किया  गया  ;  भोर

 क्या  इस  समय  कम्पनी  को  कुछ  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रही  है  और

 सरकार  का  विचार  इनको  कसे  दूर  करने  का  है  ?

 पेट्रोलियम  प्रौढ़  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रघु रामे या )
 औषध-तथा  सर्जीकल  भौजार  एवं  अकरणों  का  और  व्यापार

 करने  के  लिये  इण्डियन  sia  एण्ड  फॉर्म  सियुटिकल्स  लिमिटेड  को  5-4-1961  से  एक  कम्पनी

 के  रूप  में  निगमित  किया  गया  था  ।  कम्पनी  के  लक्ष्य  और  न्ल्य्ण  eat  का  पुरा  विवरण  मेमोरेंडम

 साफ  एसोसियेशन  (Memorandum  of  Association)  जो  एक  प्रकाशित  प्रलेख  दिया  गया

 |

 (a)  परियोजना  रिपोर्ट  में  यूनिटों  के  निर्माण  तथा  कार्यानत्वित्ति  या  उत्पादन  तथा

 बिकास  की  कोई  नियत  तिथियां  नहीं  दी  गई  हैं  ।  तथापि  बाद  निर्माण  और  कार्यान्विति  की

 तिथियां  निश्चत  कर  दी  थीं  ।  एक  विवरण-पत्र  जिसमें  निर्धारित  तिथियां  और  विलम्ब  के  कारणों

 के  साथ  उपलब्धियां  बताई  गई  सभा  पटल  पर  रख  दिया है  ।  [ पुस्तकालय  में  रखा  गया

 संख्या  एल०  टी ०  2015/68]  ।  जहां  तक  उत्पादन  और  विकास  का  सम्बन्ध  इस  बारे  में

 कम्पनी  बजट  प्रयोजन  के  लिये  वार्षिक  लक्ष्य  निर्धारित  करती  है  ।  पिछले  समय  में  इस  तरह

 निर्धारित  लक्ष्यों  को  तकनीकी  कठिनाइयों  के  कारण  प्राप्त  नद्दी  किया  जा  सका  ।

 दोनों  सरकारों  के  बीच  में  290-5-1959  को  हुए  करार  के  अंतगर्त  eat

 सहयोग  से  सन् यन्त्र  स्थापित  किये  गये  है  ;  जिसके  अनुसार  रूसी  सरकार  ने  95,2  मिलियन

 रुपये  के  बराबर  विदेशी  मुद्रा  की  सहायता  दी  ।

 और  (=)  इस  समय  कम्पनी  द्वारा  तैयार  किये  जा  रहे  पदार्थ  उनकी  बाक़ी  तथा

 manage  निर्यात  से  सम्बन्धित  एक  विवरण-पन्न  सभा-पटल  पर  रख  दिया  है  ।

 लप  में  रखा  गया  संख्या  एलटी  ०2015/68]  भारतीय  औषध-कोष  में  निहित

 मानकों  के  अनुरूप  हैं  ।

 एक  विवरणी-पत्र  सभा-पटल  पर  रख  दिया  है  ।  में  रखा  गया  ।

 देखिये  संख्या  एल०टी०  2015/68]

 केंद्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  दौरे  के  दौरान  भत्ते

 #15.  श्री  नरेन्द्र  fag  सही डा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बनने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  कलकत्ता  और  बम्बई  में

 दौरे  पर  होने  के  समय  बड़ी  दरों  पर  दैनिक  मत्ता  दिया  जाता  है  ;

 यदि  तो  किन  दरों  पर  |

 गया  यह  भी  सच  है  कि  यद्यपि  दिल्ली  को  तर DOD  ता  और  बम्बई  की  मति

 तु द
 >
 ध् न प्री  नगर  घोषित  कर  दिया  गया  परन  झ  र  आये  हुए  अधिकारियों  को  बढ़ी  दर  से

 दैनिक  भत्ता  नहीं  दिया  जाता  ;

 भग
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 यदि  हा  तो  उस  के  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकारियों  को  दिल्‍ली  में  सर  DIST  नाल प्  ny  पर  आने  के  समय (=)

 दैनिक  ad  के  बारे  में  इस  विषमता  को  दुर  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  पर

 विचार  कर  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  |  जगन्नाथ  :  at  |

 बम्बई  और  कलकत्ता  तथा  अन्य  वर्गों  के  शहरों  में  दिये  जाने  वाले  दैनिक  भत्ते

 की  दरों  का  विवरण-पत्र  सदन  को  मेज  पर  रखा  जाता  है  ।  में  रखा  गया  |  देखिये

 संख्या  एल०टी०  2016/68]

 और  दौरे  में  विभिन्‍न  शहरों  में  आने  जाने  आदि  वास्तविक

 भ्रावव्यकताओं  पर  सरकारी  कमेंट्री  द्वारा  किये  जाने  वाले  संभावित  व्यय  को  ध्यान  में

 कर  ही  दैनिक  मत्त  की  दरें  निश्चित  की  जाती  हैं  ।  शहरों  के  और  a

 आदि  वर्गीकरण  से  उनका  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  यह  वर्गीकरण  एक  fara  उद्देश्य  अर्थात

 मकान-किराया  मत्ता  और  नगर  निवास  प्रतिपूर्ति  भत्ता  मंजूर  करने  के  किया  गया  है  |

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 दिल्‍ली  में  अनधिकृत  बस्तियों  में  नागरिक  सुविधाए

 #16.  डा०  सुशीला  नायर  :  कया  परिवार  नियोजन  एवं  नगर  विकास  मंत्री

 ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पघा  दिल्‍ली  की  अनधिकृत  बस्तियों  में  नागरिक  सुविधाओं  के  अभाव  के  कारण

 लोगों  को  बड़ी  कठिनाई  हो  रही  है  ;  और

 यदि  ह्  तो  इन  बस्तियों  में  नागरिक  सुविधाए  उपलब्ध  कराने  के  लिये  सरकार

 मै  क्या  कार्यवाही  की  है  कौर  चालू  वर्ष  में  इस  पर  कितनी  राशि  व्यय  करने  का  विचार  है  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  सत्यनारायण

 क्योंकि  अनधिकृत  बस्तियां  मान-निर्माण  योजना  की  स्वीकृति  शर  भूमि  के  उचित  विकास  किए

 बिना  ही  बनाई  गई  इसलिए  इन  बस्तियों  में  नागरिक  सुविधाओं  का  अभाव

 फिर  दिल्‍ली  नगर  निगम  और  दल्ली  विकास  प्राधिकरण  अनधिकृत  बस्तियों

 जहां  तक  सम्भव  आवश्यक  नागरिक  सुविधाए  प्रदान  करने  का  ह  द  द  भी  ह शाया  कर  रहे  हैं  ।

 पश्चिम  कोसी  नहर

 थी  भोगेन्दर  की  : 417.

 श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल

 क्या  सिचाई  ale  बि दू युत  मंत्री  19  1968  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4258

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 28



 लिखित
 उत्तर

 11  1968
 a

 क्या  नेपाली  राज्य क्षेत्र  में  पश्चिम  कोसी  तहर  के  रेखांकन के  बारे  में  नेपाल

 सरकार  का  अनुमोदन  अथवा  उसका  उत्तर  प्राप्त  हो  गया  है
 :

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्यां  और  यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारा  हैं

 कौर  शीघ्रता  से  अनुमोदन  प्राप्त  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है

 क्या  तीन  बार  सरकारी  तौर  पर  उद्घाटन  होने  के  बावजूद  और  योजना  की

 कार्यान्वित  में  बारह  वर्षों  की  अवधि  में  भी  विलम्ब  होने  तथा  इससे  10  लाख  एकड़  भूमि  की

 सिचाई  हो  सकने  के  लाभ  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  योजना  को  चौथी  योजना  अवधि  में
 पुरा

 करने  के  लिये  विशेष  नियतन  किया  जायेगा  और

 (7)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सिचाई  वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 सिद्ध  श्वर  और

 नेपाल  क्षेत्र  में  oat

 कोसी
 नहर  के संरेखण  के  सम्बन्ध  में  नेपाल  सरकार  के  अनुमोदन  की

 अभी  प्रतीक्षा  की  जा  रह  वहां  को  सरकार  से  उच्चतम  स्तर  पर  प्रार्थना  की  गई  है  कि

 वे  शोधन  ही  अनुमोदन भेज  द  ।

 और
 चौथी  योजना  के  प्रस्तावों  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  मिला  इस

 परियोजना  के  लिए  धनराशि  की  व्यवस्था  बिहार  राज्य  की  योजना  के  सिंचाई  सेक्टर

 के  लिए  आबंटित  राशियों  और  विभिन्‍न  अनुमोदित  स्कीमों  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  दी

 जाने  बाली  सापेक्ष  प्राथमिकता  पर  निसार  करता है  ।

 Central  Assistance  to  States  for  Drought  and  Flood  Relief

 *18  Shri  D.N.  Patodia
 Shri  Onkar  Lal  Berwa

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  State  |

 (a)  whether  in  view  of  the  serious  situation  arising  out  of  the  famine  Conditions
 prevailing  in  Rajasthan  the  Central  Government  have  made  any  special  Brant  lo  the  State
 tu  combat  the  situation

 (0)  if  so,  the  amount  so  far  given  or  likely  to  be  giver  :

 (c)  whether  similar  grants  have  been  given  to  other  States  whic  ह  ३  ह ch  are  either  affected
 by  drought  or  floods ;

 (d)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Deputy  Ministr  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  Jagannath  Pahadia)  (a)  ¢  Yes,
 Sir,

 (0)  :  An  amount  of  Rs.  1  crore  has  already  been  advanced  to  the  Stale  Government
 to  keep  them  in  funds.  The  question  of  further  assistance  will  )  derd in  the  light  of
 the  progress  of  expenditure  keeping  in  view  the  recommend  of  the  Central  Teanr
 which  visited  the  State  recently.

 (c):  Yes  »wil. Sir.

 (0)  :  A  Statement  15  laid  on  the  Table  of  the  House
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 Statement

 Financial  assistance  released  to  the  State  Governments*  towards  natural  calami-

 lies  relief  expenditure  during  1968-69.

 State  (Rs.  in  crores)
 Amonnt

 Andhra  Pradesh  7.50

 Bihar  0,50

 Gujarat  2.00

 Kerala  1.00

 Maharashtra  5.00

 Mysore  3.63

 Orissa  3.00

 8,  Rajasthan  3.00

 West  Bengal  8.50

 Total  34,13

 *as  on  7,11.1968

 गायक  परियोजना

 *19.  oft  घिसती  मिश्र  क्या  सिचाई  ote  faa  मंत्री  ag  बताने  की

 करेंगे कि  :

 गंडक  परियोजना  पर  अब  तक  दीं  गई  राशि  में  से  कुल  कितनी  राशि  ब्यय  की

 गई  है  ;

 चालू  वर्ष  में  कितनी  राधा  नियत  की  गई  है  ;

 1)  समूची  परियोजना  के  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है
 और  हाल  के

 महीनों  में  इसमें  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;  और

 विलम्ब  के  कया  कारण  हैं  और  उनको  दूर  करने  तथा  परियोजना  को  शीघ्रता  से

 पूरा
 करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सिचाई  ate  विद्युत  मन्त्री  Fo  ०  :  neem  परियोजना  पर

 पहली  अप्र  1968  तक  कुल  51  करोड़  रुपये  व्यथ  हुए  हैं  ।  केन्द्र  सरकार  द्वारा  1964-65

 से  अगर
 1968  तक  41  करोड़  रुपये  आबंटित  किए  गए  हैं

 ह

 बिहार  के  लिए  12  करोड़  रुपये  और  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  6.5  करोड़  रुपये  |

 (7)  परियोजना  के  चौथी  योजना  के  अन्त  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।  बराज

 1969  तक  हर  पहलू  से  पुरा  हो  जाएगा  ।  तिरसूल  नहर  के  पहले  55  मील  भी  पूरे  हो

 जाएगे  ।  पहुंचों  और  दुसरी  नहरों  में  कार्य  प्रगति  कर  रही  है  ।

 (4)  1966  में  बाढ़ें  समय  से  कुछ  पहले ही  आ  गई  थीं  जिसकी  सम्भावना  नहीं थी  ;

 इन  से  काफर  बाघ  क्षतिग्रस्त  हो  गया  और  प्रगति  घीमी  पड़  गई  ।  इसके  अतिरिक्त  एक  कारण

 39)
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 यह  भी  था  कि  1966  में  कराए  से  कालोनी  के  निर्माण  तथा  बिजली  के  प्रतिष्ठान

 उखड़  गए  थे  ।

 अब  परियोजना  पर  कार्य  अच्छी  प्रगति  कर  है  ।  परियोजना  को  शीघ्र  पूरा  करने  के

 लिए  हर  प्रयत्न  किया  जाएंगी  ।

 पात्रा  अभिकरणों  के  कार्यालयों  पर  छापा

 #20.  शी  fao  कु०  मोड़क  :

 शो  alo  के  ०  चक़पारिग

 क्या  वित्त  meat  12  1968  के  अतारांकित  wet  सं०  3558  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  यात्रा  अभिकरणों  के  विरुद्ध  इस  बीच  sta  पूरी  कर  ली

 यदि  तो  जांच  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्या  हैं  ;

 (7)  क्या  उस  विदेशी  राष्ट्रिक  के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाया  गया  है  जिसके  विरुद्ध  प्रथम

 हृष्ट या  विदेशी  मुद्दा  विनियमन  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  उल्लंघन  करने  का  मामला  है  ;

 यदि  तो  उस  विदेशी  राष्ट्रिक  का  नाम  तथा  राष्ट्रीयता  क्या  है  ;  और

 यदि  उपरोक्त  भाग  (  ग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  उसके  क्या  कारण

 है ं?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  कृष्ण  चन्द्र  जी  नही ं।

 यह  सवाल  नहीं  उठता  |

 तथा  इस  मामले  की  जांच  पड़ताल  अभी  तक  पूरी  नहीं  हुई  इसलिए

 12  1968  के  अतारांकित  प्रदान  सं०  3558  के  भाग  के  उत्तर  में  उल्लिखित

 विदेशी  राष्ट्रिक  के  विरुद्ध  इस्तगासा  की  कार्यवाही  करने  का  सवाल  नहीं  उठता  |

 f  शोधित  तेल  फका  उत्पावन

 #21.  श्री  नो ति राज  सिह  चौधरी  :.  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की

 छपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  अशोधित  तेल  का  प्रति  मास  कुल  कितना  उत्पादन  हो  रहा  है  तथा

 भारतीय  तेल  शोधक  कारखानों  में  अशोधित  तेल  का  प्रति  मास  कुल  कितनी  मात्रा  में  शोधन

 किया  जाता है  ;  और

 उपयुक्त  तेल  शोधक  कारखानों  को  तेल  तथा  प्रत्य  वस्तुओं  की  कितनी

 मात्रा  प्राप्त  होती  है  ?

 a  कन्या है छगन  peasy
 पैट्रोलियम  श्र  रसायन  तथा  AIS  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  Al

 भारत  में  1  FUN
 O682

 के  दौरान  अशोधित  तेल  की  मासिक  उत्पादन
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 धन शालाओं  में भौसत  लगभग  485  हजार  मीटरी  टन  थी  ;  इस  अवधि  के  दौरान  विभिन्‍न  || ft

 कच्चे  तेल  के  शोधन  की  मासिक  औसत  1333  हजार  मीटरी  टन  थी  |

 1968  के  दौरान  पैट्रोलियम  उत्पादनों  को  उत्पादन  निम्न

 प्रकार  था

 fannn  erearst
 (7UUY  ि द क क

 हल्के  आसुत  1980

 के  रोडीज  2241

 डिजीज  3268

 हैवी  एण्डज  3604

 कुल  11,093

 विटामिन  सी  का  उत्पादन  तथा  रायात

 #22.  श्री  जाज  फरनेन्डीज  :  कया  पैट्रोलियम  ate  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 देश  में  विटामिन  कुल  कितना  उत्पादन  होता  है  |

 इसके  उत्पादकों  के  नाम  क्या  हैं  कौर  प्रत्येक  उत्पादक  द्वारा  प्रति  वर्ष  कितना

 उत्पादन  किया  जाता  है  ;

 देश  में  विटामिन  गयी  किस  मुल्य  पर  बेचा  जा
 रहा  है

 क्या  देश  में  विटामिन  का  आयात  किया  जाता  है  ;

 (=)  यदि  तो  विटामिन  इसी  का  वार्षिक  कितना  आयात  किया  गया  हैं  ;  और

 आयातित  उत्पादन  का  मुल्य  कितना  है  ?

 पेट्रोलियम  ate  साधन  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 और  मैसेज  साराभाई  ara  लिमिटेड  बड़ौदा  का  जो  देश  में  विटामिन  के

 नि केवल
 उत्पादक

 1962  से  लेकर  विटामिन  सीਂ  का  वारिक  उत्पादन  मन  प्रकार  है  :-

 1962  32.45  मीटरी  टन

 1963  59,52  ग

 1964  77.11  at

 02  श 1965  73.17  ”

 1966  132.01  ग

 1967  75.40  ”

 (7)  उक्त  पार्टी  द्वारा  उत्पादित  विटामिन  सी  बी  पी/यु  एस  रुपये  73.50

 प्रति  किलो  बेचा  जाता  है  ।
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 30  1966  के  बाद  विटामिन  के  आयात  का  कोई  लाइसेंस  जारी

 नहीं  किया  गया  है  ।

 1  अप्र  1965  से  31  1968  की  अवधि  में  आयातित  मात्राएं  निम्न

 प्रकार  हैं

 1965-  42.696  किलों  ग्राम

 1966-67  987254  किलो  ग्राम

 QO647~—  Lo 1  FOI~KVSB  ]!  अक  4/1  ug

 1968-69  1,/00  क

 68  से  68

 पहली  अवधियों  में  जारी  किये  गये  आयात  लाइसेंसों  . तथा  एन०  डी०  आर०  (NDR)

 स्कीम  के  1967-68.  और  1968-69  के  उक्त  आंकड़े  आयात  को  बतातें  हैं  ।

 आयातित  विटामिन  सी  का  बीमा-भाड़ा-मूल्य  रुपये  24.75  से  रुपये  29.24

 प्रति  किलों

 नेपाल  के  साथ  लगने  वाली  पश्चिम  बंगाल  ate  बिहार

 at  सीमसाझ्रों
 पर  माल  क गी

 तस्करी

 *23  थी  बेरी  शंकर  शर्मा

 भो  कह  ao  सिंह

 थ्रो  नारायणा  स्वरूप  शर्मा

 बया  faa
 मन्त्री  यह ह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  नेपाल  के  साथ  लगने  वाली  पश्चिम  बंगाल  तथा  बिहार
 कौ  सीमाओं  पर  वस्तुओं

 की
 तस्करी  जोरों  पर  है

 यदि

 r Bt, AT

 तो  नेपाल  को  नेपाल  से  आम  तौर  पर  कित |  क  (  अव  दि  किन  वस्तुओं  की

 तस्करी  होती  है  ;

 TERT ए  रोकथाम  के  लिए  क्या  प्रमावी  उपाय  गये  किये  हैं
 ?

 faa  मंत्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  we

 :  यह  सच  है  कि

 नेपाल  से  लगी  हुई  पश्चिम  बंगाल  तथा  बिहार  की  सीमाओं  पर  माल  का  तस्कर  आयात
 निर्यात  होता  है  ।

 नेपाल  से  चोरी  छिपे  लाई  जाने  वाली  कलाई  फाउन्टेन

 सिग्रेट
 कृत्रिम  ऊनी  चीनी  चमकीले  art

 कैमरे  तथा  ब्लेडों  जैसी  उपभोग्य  वस्तुए  होती  हैं  1  भारत  से  नेपाल
 चोरी

 छिपे  ले  जाई  जाने  वाली  वस्तु  सामान्यतः  जूट
 होता

 है  ।

 (7)  भारत-नेपाल  सीमा  पर  तस्कर  निर्वात  को  रोकने  के  लिये
 अतिरिक्त

 कर्मचारी  नियुक्त  किये  गये  हैं  तथा  निरोधक  उपायों  को  साहू  बना  दिया  '
 गया  है  ।
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 ‘Qfzate’  द्वारा  प्राप्त  किया  गया  धन

 “24,  थी  Go  कु  लातविया  :  कया  fae  मन्त्री  19  1968  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  4248  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  व्यापार-गृहों  तथा  संगठनों  विदेशों  से  धन  प्राप्त  करने

 के  बारे  में  कोई  नियम  और

 यदि  तो  क्या  ने  नेपाल  से  धन  प्राप्त  करने  लिये  उपयुक्त

 अधिकारियों  से  मंजूरी  ली  थी  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन  :  भारत  को  भेजे  जाने  वाली

 रकमों  पर  मुद्दा  विनिमय  विनियमों  के  अधीन  कोई  प्रतिबद्ध  नहीं  है  ।  केवल  यह  आवश्यक  है  किं

 प्रत्येक  10,000/-  रुपये  से  अधिक  की  रकम  भेजी  जाने  की  रीति  राम  भेजने  बर्न्  प्रयोजन

 भी  निर्दिष्ट  करना  होता है  ।  यदि  भेजी  गई  रकम  का  प्रयोजन  पु  जी  लगाना
 उस

 पर  नियन्त्रण  है  ।

 भारत  और  नेपाल  के  मध्य  रुपयों  के  लेन-देन  पर  कोई  प्रतिबन्ध  सही ंहै
 ।  अतः

 नेपाल  से  दान  मिलने  के  बारे  में  किसी  प्रकार  की  yt  लेने  का  सवाल  नहीं  उठता  |

 तस्कर  व्यापार  में  af

 #25.  थी  यशपाल  क्या  घिस  मन्त्री  यह  बताने  की  ear  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  5  वर्षों  की  लुलना  में  अब  देश  में  सामान  तथा  सोने  का

 तस्कर  व्यापार  बढ़  रहा है  ;

 यदि  तो  1  1968  से  30  1968  तक  को  अवधि  में  कितने

 मूल्य  का  सामान  पकड़ा  गया  ;

 समूचे  देश  में  प्रत्येक  छापे  में  कितने-कितने  ब्यक्ति  गिरफ्तार  किये  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 ऐसा  सानने  का  कोई वित  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र

 विश्वसनीय
 आधार  नहीं  है  कि  तस्कर  आयात-नियतता  बढ़  रहा  है  |

 से  :  इस  सम्बन्ध  में  सुचना  इक टी  की  जा  रही  है  तथा  सभा  की
 मेज

 पर

 रख  दी  जायगी  |

 राजस्थान  के  अकाल  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  पानी  को  सप्लाई के  लिये  सहायता

 «#26.  ait  मौका  लाल  मोना  परिवार  मिलियन  ga  सगर  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  अकाल  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  पानी  सप्लाई  जारी  रखने  के

 कोर्ड  GAT ्  क तुरन्त  अनुदान  देने  के  बारे  में  चिंग वे  प्राप्त  हुई
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 1890

 यदि  तो  उन्होंने  कितनी  राशि  मांगी  और

 सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  नीरू  किया  है  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  (att  सत्यनारायण  :

 और  जी  राजस्थान  सरकार  से  अकाल  ग्रस्त  जिलों  में  चारे  और  पीने  के

 पानी  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  दो  करोड़  रुपये  की  पेशगी  देने  के  लिये  एक  प्र।र्थना-पंत्र  प्राप्त

 हुआ  था  ।

 एक  करोड़  रुपये  पेशगी  के  रुप  में  मंजूर  किये  जा  चुके  हैं  तथा  वास्तविक

 दिखता  का  निर्धारण  किये  जाने  के  बाद  और  आगे  सहायता  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया

 जायेगा  ।

 श्रीराम  को  सहायता

 “27,  शो  हेम  बुरा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  पता  है  कि  आसाम  सरकार  को  इस  समय

 विदेशियों  की  घुसपैठ  आदि  के  कारण  गंभीर  वित्तीय  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 और

 यदि  तो  राज्य  को  इस  कठिनाई  के  समय  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिये

 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 faa  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ६. |  जगन्नाथ  और  असम

 सरकार  की  वित्तीय  स्थिति  पर  इस  समय  कई  कारणों  से  दबाव  पड़  रहा  है  ।  किन्तु  राज्य

 सरकार  ने  चालू  वर्ष  में  भारत  सरकार  से  विशेष  वित्तीय  सहायता  से  लिए  अभी  तक  कोई

 रोध  नहीं  किया  है  ।  यदि  इस  प्रकार  कोई  अनुरोध  किया  गया  तो  उस
 पर  ध्यान पु वंक

 निचार  किया  जायेगे  |

 सरसों  सम्बन्धी  जाँच  आयोग  को  प्रतिवेदन

 #28.  श्री  फ्०  लक प्पा  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  दिल्‍ली  की  नसों  सम्बन्धी  जांच  arin  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर

 दिया

 यदि  at,  तो  उसके  जांच  निष्कर्ष  क्या  हैं  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 और

 यदि  तो  प्रतिवेदन  thar  तक  फैसला  दि | क  BS  सर  ANTM  mn  ये  जाने  की  ware |  न्  |  wh  TS

 परिवार  fault  तथा  नगरीय  बिकास  मंत्री  सत्पनारावश  :.
 जी  नवदीं  ।
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 Answers  aka)

 =  a
 Bake  Ba

 sea  नहीं  उठता  |

 आयोग  द्वारा  23  1968  तक  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये
 जने

 की  सम्भावना  है  ॥

 खाद्य  पदार्थों  में  मिलावट  के  मामले

 29,  श्री  हेमराज  :
 क्या

 परिवार  नियोजन  एवं  नगरीय  बिकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वह  1966  से  1968  तक  खाद्य  पदार्थों  में  मिलावट  करने  के  कारण  पकड़े  गये

 खाद्य  मसालों  आदि  के  निर्माताओं  की  राज्यवार  तथा  संघ-राज्य  क्षेत्र  वार  संख्या  कौर

 नाम  क्या

 कितने  मामलों  में  एक  वर्ष  से  कम  कारावास  का  दण्ड  दिया  गया  और  कितने

 मामलों  में  इससे  अधिक  अवधि  का  दण्ड  दिया

 किन-किन  राज्यों  अथवा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  ऐसे  मामले  नहीं  पकड़े  और

 किन-किन  मुख्य  खाद्य  पदार्थों  में  सबसे  अधिक  मिलावट  की  जाती  है  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  बिकास  मंत्री  ह. |  सत्यनारायण  fag) :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 गंगा  नदी  के  पानी  के  दुषित  होने  के  बारे  में  जांच

 #30.  श्री  फे ०  देव  :

 भी  मृत्यु जय  प्रसाद  :

 क्या  पैट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गंगा  नदी  के  पानी  के  दूषित  होने  सम्बन्धी  आयोग  ने  मु  गेर  के  निकट  गंगा

 के  पानी  के  दूषित  होते  के  बारे  में  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया

 (a)  यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशें  क्या  और  उन  क्या  कार्यवाही  की  गई

 और

 यदि  तो  आयोग  द्वारा  कब  तक  अपना  प्रतिवेदन  दिये  जाने  की  सम्भावना  हैं  ?

 मे  राज्य  मंत्रो
 पैट्रोलियम  कौर  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  ba  |  राज्य  :

 जी
 नहीं  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  |

 1969  के  अन्त  तक  |

 क्षेत्र  में  काम  करने  व  sy  fn |  ह  |  re  |  |  य  सार्वजनिक  निर्माण  विभाग  के  कर्मचारी

 1  at  रेड्डी  :  श्रावास  तथा  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
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 qe  सच है  कि  क्षेत्र  पर  कार्य  करने  वाले  केन्द्रीय  सार्वजनिक  निर्माता  विभाग

 के  कर्मचारियों  की  दूसरे  शनिवार  को  छ ट  नदीं  दी  जाती

 यदि  तो  वे  कर्मचारी  किस  वर्ग  के  और

 क्या  उन्हें  किसी  अन्य  दिन  छुट्टी  दी  जाती  है  अथवा  दूसरे  शनिवार  कार्य  करने

 पर  कोई  grat  किया
 जाता  है  ?

 mara  तथा  पूरी  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  (at  इकबाल  fag)  तथा

 sia  लोक  निर्माण  विभाग  के  कांय  प्रभारित  कर्मचारियों  तथा  उप मण्डल  के  साथ

 संलग्न  नियमित  स्थापना  के  उन  गर-औद्योगिक  कमंचा  रियों  जिनकी  उपस्थिति  औ  तक

 तमंचा  रियों
 की  उत्पादन  क्षमता  बनाए  रखने  के  लिए  आवश्यक  सभी  जाती  उन्हें  दूसरे

 शनिवार  का  अवकाश  नहीं  जाता  ।  इनमें  अनुभाग  अधिकारी  (go  एण्ड०  एम०

 सुपरइन्टेन्डेन्ट  तथा  केयर-टेकर  स्तर  तक  के  तथा  लिपिक  एवं  सहायक  वर्ग

 के  कर्मचारी  आते  है  ।

 जी  नहीं  ।

 मध्य  प्रदेश  के  ग्रामों  में  बिजली  लगाना

 2  श्री  ई  वि०  fag :  क्या  सिचाई  wiz

 विद्या a  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  fh

 क्या  10 968-69  में  मध्म  प्रदेश  के  प्रामों में  ISS1011 ।
 Graf  लगाने  के  लिए  केन्द्रीय  a

 कार  ने  किसी  योजना  की  मंजूरी  दी

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्यौरा  कया  है  और  इस  पर  कितनी  लागत  आयेगी

 और

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  आरम्भ  तक  कुल  कितने  ग्रामों  में  बिजली  लग  जाने

 की  संभावना  है  ?

 सिचाई  तथा  faa  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्ध  ओवर  और  भारत

 सरकार  ने  24  1968  को  मध्य  प्रदेश  में  नदी-पम्प  सिचाई  की  स्कीम  को  स्वीकृत  फिया

 जिसमें  लगभग  3710  कृषि  पम्प-सेटों  को  जीत  करने  और  लगभग  350  गांवों  के  विजय  तस्करी

 के  लिये  162.10  लाख  रुपये  की  कुल  लागत  का  अनुमान  है  ।

 1969  तक  जिन  गावों  का  विद्युतीकरण  हो  जाने  की  सभ्भावना
 है

 उनकी

 संख्या  लगभग  2300  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  गावों  में  बिजली  लगाना

 3  घी  दे०  fao  fag
 :  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चौथी  योजना  में  मध्य  प्रदेश  के ग्रामों  में
 बिजली  लगाने

 के  कोई
 प्रस्ताव

 प्राप्त  हुए  और
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 यदि  तो  इसके  लिए  कितने  व्यय  का  प्रस्ताव  किया  गया  कितने  ग्रामों  मैं

 बिजली  लगाई  जानी  है  और  उनके  लिए  कितनी  बिजली  की  आवश्यकता  होती  और  इस

 योजना  के  अन्तर्गत  बिजली  के  किन  स्त्रोतों  का  सुभाव  दिया  गया  है
 ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्ध  ओवर
 और

 मध्य  प्रदेश  सरकार  की  चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  (1969-74)  के  प्रारूप  में  75,000  कृषि

 पम्पों  को  जीत  करने  और  6500  गांवों  को  बिजली  देने  के  लिये  30  करोड़  रुपये  की  व्यय

 राशि  का  प्रस्ताव  है  ।  इस  कार्यक्रम  के  लिये  लगभग  200  मेगावाट  बिजली  की

 आवश्यकता  होगी  जिसे  बिजली-उत्पादन  की  उन
 स्कीमों

 से  प्राप्त  होने  वाली  विद्य/त  शक्ति  से

 पुरा  किया  जाएगा  जिन  पर  अभी  काम  चल  रहा

 युनाईटेड  प्राविसेस  क्रूशियल  कारपोरेशन  लिमिटेड

 4  श्री  विश्वम्भर  क्या  श्रीवास  तथा  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  युनाइटेड  प्राविसेस  कमर्शियल  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  मामले  के

 सम्बन्ध  में  कोई  सरकारी  अधिकारी  गिरफ्तार  किये  गये

 यदि  तो  ऐसे  अधिकारियों  के  नाम  तथा  पदनाम  कया  और

 उक्त  मामले  के  सम्बन्ध  में
 मुअत्तल

 किये  गये  सरकारी  अधिकारियों  के  ताम  तथा

 पदनाम  क्या हैं  ?

 sara
 तथा  पति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  इकबाल  fag)  जी

 नहीं  ।

 (  श्रवन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 (7)  यूनाइटेड  प्रार्थिसिस  कमर्शियल  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  मामले  में

 पूर्ति  ate  निपटान  महानिदेशालय  के  निम्नलिखित  तीन  अधिकारियों  को  मुअत्तल  किया  गया

 नाम  पदनाम

 (1)
 श्री  बी०  आर०  सुब्रह्मण्यम  सहायक  निर्देशक  )  ,

 ड  1.

 (2)  श्री  एस०  एन०  चकर्वर्ति  अनुभाग  अधिकारी

 निरीक्षण  अधिकारी (3)  श्री  एस०  बी०  दत्त

 उपरोक्त  तीन  अधिकारियों  में  से  क्रम  संख्या  (  1)  और  (2)  के  अधिकारियों  के  सब

 ay  में  मुअत्तली  के  आदेश  te  कर  दिए  गए  है  ।

 जश्नरवत्ती  नसबन्दी  आपरेशन

 5  भी  बाबूराव  परेल  क्या  परिवार  नियोजन  eat  नगरीय  विकास  मंत्री

 ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 लिखित  उतर 20
 कातिक

 1890

 परिवार  नियोजन  कमंचारियों  द्वारा  राज्यवार  कितने  व्यक्तियों  का  जबरदस्ती

 नसबन्दी  आपरेशन  किया  गया

 ऐसे  कितने  कर्मचारियों  को  दण्ड  दिया  गया

 Pe
 द्  ञ

 अलान
 प  रे  शन  के  बाद  घाव  पक उन  व्यक्तियों  की  राज्यवार  कया  संख्या  है  जो  नसब

 जाने  के  कारण  मर

 जबरदस्ती  आपरेशन  किये  जाने  को  रोकने  के  लिये  सरकार ने  क्या  कार्यवाही

 की  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 परिवार  नियोजन  कौर  anda  धिक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र

 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होते  ही  सभा  पटल  पर

 रख  दी  जाएगी

 और  (=)  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  हिदायतें  सभी  राज्य  सरकारों  को
 पहले

 ही

 जारी  कर  दी  गई
 है  ।

 क्लोरो टेट रा साइ क्लीन  प्लॉट  का  भ्राता

 6.  थमी  बाबूराव  पटेल
 :  कया  पैट्रोलियम  धौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 किः

 क्या  वीरभद्र  एंटीबायोटिक्स  प्लाट  के  भूतपूर्व  उप-अधीक्षक  डा०  अरोड़ा  ने  अपने

 किसी  प्रतिवेदन  में  यह  सुभाव  दिया  था  कि  क्लोरोटेटरासाइक्लीन  क्षमता  को  काफी  कम  कर

 दिया  जाय  क्योंकि  अब  इसका  मनुष्यों  द्वारा  अधिक  उपभोग  नहीं  किया  जा  रहा

 क्या  यह  सच
 है  कि  एक  तकनीकी  समिति  के  विचार  मी  डा०  अरोड़ा  से  मेल

 खाते  और

 (7)
 यदि

 तो  क्लोरोटेटरासाइक्ली न  प्लॉट  का  mary  करने  के  क्या
 कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  wie  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रघु रा में

 पौर  :  तथ्य  मालूम  किये  जा  रहे  हैं  और  उत्तर  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा

 इडियन  डर  एण्ड  फार्मेस्यूटिकल्स  लिमिटेड

 श्री  बाब् राव  पटेल  :  क्या  पैट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रयोगों  पर  लाखों  रुपये  खर्चें  करने  के  पश्चात  इडियन  ड्रग्स

 एण्ड  फारमेंस्यूटिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  वीरभद्र  ऋषिकेष  में  तेयार  की  गई  प्रतिजीवाणु
 घियां  भारतीय  औषध  विज्ञापन  के  मानकों  के  ager  नहीं
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 ह mad
 |  |  fate  का  प्रारम्भिक  स्तर  ay  aa  कमी  को

 (@)  इडियन
 ड्रग्स  एण्ड

 फा्मसयूटिकल्स

 केसे  पूरा  करने  का  विचार

 क्या  कारण  है  यह  टीका  लगाने  वाली  या  अनुर्वर  करने  की  पेंसिलीन  की  एक  भी

 eat  बाजार  में  बिक्री  के  लिये  अभी  तक  नहीं  आई

 पेंसिल  बनाने  की  इस  कारखाने  की  लक्षित  क्षमता  की  तुलना

 में  बरत मान  उत्पादन  क्षमता
 कितनी

 और

 (®)  समय  पर  भोपाल  बनाई  जाय॑  तथा  कारखाना  पूरी  क्षमता  पर
 इसके  लिये

 इडियन  gra  एण्ड  फार्मेस्यू  टिकट  लिमिटेड  द्वारा  ब्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  att  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रघु राम या
 और

 यह  सही  नहीं  हैं  ।  उत्पादकों  के  रसायनिक  यौगिक  अब  भारतीय  औषध  विज्ञापन  के  मनकों  के

 अनुरूप  लेकिन  समस्या  कुछ  कणों  की  अशुद्धता ओं  से  बचने  की  है  जो  उत्पादन  की  प्रारम्भिक

 स्थितियों  में  पाई  गई  इस  उदेश्य  के  लिए  रूसी  विशेषज्ञों  की  सहायता  से  उचित  कदम  उठती

 गये  हैं  ।.  इस  सम्बन्ध  में  निश्चित  सुधार  हुआ
 है  और  यह  आशा  है  कि  शीघ्र  ही  शटि  पर

 पुर्णतया  काबू  पा  लिया  जायेगा  ।

 यद्यपि  सोडियम  पेंसिलीन  की  वीडियों  की  कुछ  मात्रा  बाजार  में  बिक्री  के  लिए

 तैयार  तो  भी  वह  बाजार  में  नहीं  लाई  जा  रही  है  क्योंकि  नितान्त  आधार  पर  सप्लाई

 उचित  नहीं  की  सकती  जब्  तक  कण  सम्बन्धी  समस्य  पर  पूर्णतया  काबू  नहीं  पा  लिया

 जाता  है  ।

 और  (=)  :  इस  समय  सन् यन्त्र  6.5.  मीटरों  टन  लक्षित  क्षमता  के  मुकाबले

 पोटाशियम  प्रेंसिलीन  का  प्रति  ad  1.5  मीटरी  टन  की  दर  से  उत्पादन  कर  रहा  है  ।.  यद्यपि

 उच्चतर  उत्पादन  सम्भव  तो  भी  उपयुक्त  कठिनाइयों  को  हट्टी  में  रखते  हुए  इससे  परिहार

 किया  जा  रहा  एकदा  कठिनाइयों  पर  काबू  पा  लेने  पर  उत्पादन  को  बढ़ाया  जायेगा  1

 az  में  मं ट्रिक ोत्तर  कक्षा त्रों  के  श्रतुसूचित  जातियों/श्रनुसूचित

 ख़ादिम  जातियों  के  विद्यालयों

 8  aft  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 1968-69  में  1  1968  को  मैसूर  राज्य  की  विभिन्न  ओं

 में  अध्ययन  करਂ  रहे  अनुसूचित  जातियों  शौर  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  विद्यार्थियों  को

 संख्या  कितनी

 at  1968-69  में  1  1968  तक  मं ट्रिक ोत्तर  छात्र वृतियों
 के  लिये

 कितने  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  विद्यार्थियों  ने  आवेदन
 दिये

 थे  और  कितनों  को  छात्रबृतियां  दी  और

 वह  1967-68  तथा  1968-69 में
 1  1968  तक  मैसूर  राज्य

 में  मेट्रिकोतर  छात्र वूं ति  के  लिये  आवेदन  करने  वाले  ऐसे  विद्यार्थियों  की  ae  कितनी
 है  कि

 जिनके  माता  पिता  की  वारिक  ary  500  रुपये  या  इससे  अधिक है  ?

 A0
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 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  स्त्री  steal  फूल रण

 तथा  विस्तृत  सूचना  राज्य  सरकार  से  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  प्राप्त  होने  पर

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 गेट्कोत्तर  कारों  के  लिये  छात्रवृत्तियां

 9  श्री  सिद्धर्था :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष

 1967-08
 में  और  1968-69  में

 ।
 1968  तक  सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य

 क्षेत्र  मौट्कोतर  छात्रवृति
 के  आवेदनपत्र  देने  वाले  ऐसे  अनुसूचित  जातियों  तथा  आदिम

 जातिय  पों  के  न्रिंद्यਂ  की  संख्या  कितनी  है है  जिनके  माता  पित्ता  की  मासिक  आय  500  रुपये  या

 इससे  अधिक है  ?

 समाज  कल्याण  विभाग
 में  राज्य  मन्त्री  श्रीमती  फूल रेण  वस्तुत  सूचना

 राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  at  होने  पर

 समा पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 राय-कर  सम्बन्धी  कपिलं

 10  क्या  वित्त  मंत्री  करदाताओं  की  अपीलें  तथा  सरकार  द्वारा श्री  चं०  Yo  देसाई

 दायर  की  गई  भपीलों  के  सम्बन्ध  में  यह  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने

 को  कृपा  करेंगे  कि  पिछले  पांच  वर्षों  में  देश  में  विभिन्न  भागों  में  पृथक-पृथक  आय-कर  अपीलीय

 न्यायाधिकरण ों  द्वारा  कुल  कितनी  अपीलों  का  फैसला  किया  कितने  प्रतिशत  अपीलें  स्वी

 कार  की  स्वीकार  की  गई  तथा  खारिज  की  कौर  यह  बतायेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  करदाताओं  द्वारा  दायर  की  गई  अपीलों  की  तुलना  में  सर

 कार  द्वारा  दायर  की  गई  अपीलें  अधिक  प्रतिशतता  में  खारिज  हुई  हैं

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  को  ऐसी  हिदायतें

 देने  का  है  कि  बह  न्यायाधिकरण ों  के  समक्ष  ऐसी  अपीलें  दायर  करने  से  पहले  समुचित
 धानी  बरते  और  कातून,/राय  भी  श्र

 स
 सरकार  की  खारिज  हुई  अपीलों  पर  कितना  धन  aa  हुआ

 ?

 उप-प्रधान  भन्ना  तथा  faa  मन्त्री  :  मांगी  गई  सूचना  अखिल

 भारतीय  आधार  पर  उपलब्ध  है  ।  प्रत्येक  राज्य  के  लिये  अलग  आंकड़े  इसलिये  नहीं  रखे

 जाते  क्योंकि  कुछ  न्यायाधिकरण  पीठों  का  अधिकार  क्षेत्र  एक  से  ज्यादा  राज्यों  तक  है  ।  पिछले

 पांच  वर्षों  में  न्यायाधिकरण  द्वारा  निपटाई  गई  आयकर  विभाग  तथा  निर्धौरितियों  की  अपीलों

 की  कुल  संख्या  तथा  उनके  का  विवरण  संलग्न  अनुबन्ध  में  दिया  मया  है  ।

 कार्य  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल ०  टी ०  2017/63]

 हा ं।

 केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्डे  ने  आयकर  आयुक्तों  को  समय-समय  पर  आदेश  जारी

 किये  हैं  जिनमें  इस  बात  पर  जोर  दिया  गया  है  कि  केवल  चुने  हुए  मामलों  में  ही  न्यायाधिकरण

 में  अपीलें  दायर  की  जाये  ।  आयकर  आयुक्त  आभ्यन्तर  कितुं  के  आयकर  अपीली
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 न्यायाधिकरण  के  समक्ष  अपीलीय  सहायक  आयकर  आयुक्तों
 के  फैसलों  के  विरुद्ध  अपील

 करने  का  अधिकार  प्राप्त  और  वह  जिन  मामलों  में  आवश्यक  समझता  विभाग  के  स्थायी

 सलाहकार  से  राय  लेता  है  ।

 न्यायाधिकरण  के  समक्ष  अपील  दायर  करने  के  लिये  आयकर  विभाग  को  कोई

 फीस  नहीं  देनी  पड़ती  ।  इसमें  अलग  से  कुछ  खर्चे  भी  नहीं  क्योंकि  जो  विभागीय

 निधि  न्यायाधिकरण  के  पीठों  से  सम्बद्ध  है  वे  विभाग  के  वेतन  पाने  वाले  सहायक  आयकर

 आयुक्त  अथवा  आयकर  अधिकारी  संवर्ग  के  होते  हैं  ।  ये  विभागीय  निर्धारितियों

 द्वारा  दायर  की  गई  अपीलों  में  तथा  साथ  ही  विभाग  की  भोर  से  दायर  की  गई  अ्रपीतों में  भी

 विभाग  की  ओर  से  पैरवी  करने  हैं  ।  बहुत  थोड़े  ही  मामले  ऐसे  होते  हैं  जिनमें  स्थायी  विभाग

 के  स्थायी  कानूनी  सलाहकार  को  न्यायाधिकरण  के  सामने  पैरवी  करनी  होती  है  ।  सर

 कार  द्वारा  दायर  की  गई  नामंजूर  अपीलों  में  प्रीत  व्यय  का  अलग  से  हिसाब  लगाना  संभव

 नहीं है  ।
 उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  निर्णीत  राय-कर  सम्बन्धों  atte

 11.  थो  चं०  go  देसाई  :  क्या  faa  मंत्री  करदाताओं  को  अपीलों  तथा  सरकार

 द्वारा  दायर  की  गई  अपीलों  के  सम्बन्ध  में  यह  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटेल

 पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले  पांच  वर्षों  में  उच्चतम  न्याय।लय  द्वारा  कुल  कितनी  अपीलों

 के  बारे  में  निर्णय  दिया  कितने  प्रतिशत  अपीलें  स्वीकार  की  अ  स्वीकार  को

 गई  तथा  खारिज  की  गई  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मंत्रो  मोरारजी  :  सुचना  तत्काल  उपलब्ध

 नहीं  है  ।  यह  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  यथासम्मव  शीघ्र  ही  सर्दी  की
 मेज

 पर  रख  दी

 जायेगी  ॥

 चौथो  योजना  के  लिये  विदेशो  सहायता  की  सम्भावना
 यें

 12.  शी  श्रीहीन  :  श्री  प्रेमचन्द  वर्मा  :

 श्री  इन्द्रजीत गुप्त  :  थ्री  जे०  मुहम्मद  इमाम

 थ्री  योगेन्द्र  शर्मा  :  डा०  सुशीला  शेयर  :

 चिन्तामणि  पार शिप्र ही  :  att  बलराज  मधोक  :

 थी  जि०  ato  विश्वास  :  श्री  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी

 थी  शिवचन्द्र  sit  मौका  लाल  मीना  :

 at  गाड़िलिगन  गौड़  श्री  सु०  कु०  तापड़िया  :

 रा०  को०  जमीन  श्री  होम  प्रकाश  त्यागी  :

 थो  फे०  देव  ६  थी ०  ना०  देव  :

 श्री  सोता  राम  केसरी  : श्री  श्रद्धा कर  सूप कार

 ay  रा०  क०  fag  श्री  रवी  राय

 थी  ज्योति मंथ  ag  :  भी  जुगल  मंडल
 :

 sit  औंकार  लाल  बैरवा  :  श्री  देवेन  गिसेल

 ait  हिम्मत सिह का  :  श्री  प्रकाश  वीर  शास्त्रो  :

 श्री  देवकीनन्दन  पाटो दिया  :

 क्या  विल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 बा

 क्या  चतुर्थ  योजना  के  लिये  विदेशी  सहायता  की  सम्मावनायें  बहुत  कम

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  योजना  के  लिये  आन्तरिक  संसाधनों

 को  अधिक  से  अघिक  जुटाये  गये  क्या  प्रयास  किये  जा  रहे  भोर

 इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 SI-AAA  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  देसाई  :  चोथी  सौतनों  के

 लिऐ  बिदेशी  सहायता  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  का  अभी  तक  अन्तिम रूप  से  अनुमान  नहीं  लगाया

 गया  है  इसलिए  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ठीक-ठीक  उत्तर  नहीं  दिया  जा  सकता  |

 अधिक  से  अधिक  आन्तरिक  साधन  जुटाने  की  समस्या  पर  केन्द्रीय  सरकार  तथा

 राज्य  सरकारें  ध्यान  दे  रही  है  ।

 इन  उपायों  का  पता  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  को  अंतिम  रूप  दिये  जाने  के  बाद

 ही  चलेगा  ।

 Production  of  Naptha  and  Kerosene

 13.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati;  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  in  the  production  of  petrol,  the  production  of  Kerosene

 and  that  of  naptha  are  inter-linked  and  if  the  production  of  kerosene  is  increased,  the

 production  of  naphtha  would  decrease;

 (b)  if  so,  whether  the  target  of  decreasing  the  production  of  kerosene  is  also  inclu-

 ded  in  the  target  of  setting  up  of  naphtha-based  fertilizer  factories;

 (c)  whether  the  refineries  are  likely  to  earn  more  profit  by  producing  naphtha  inst-

 ead  of  kerozene;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  for  which  Government  propose  to  resort  to  production  which
 is  comparatively  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  Raghurama-

 jah)  :  (a)  Yes,  Sir,  ordinarily.  But  with  the  provision  of  secondary  processing  facili-
 ties  it  is  possible  to  correct  such  a  tendency  and  maintain  the  production  of  naphtha.

 (b)  and  (c)  No,  Sic.

 (d)  In  a  refinery,  it  is  not  practicable  to  produce  the  highest  priced  products  only.
 The  production  of  certain  lower  priced  products.  such  as  naphtha,  is  necessary  for  techni-
 cal  reasons  as  well  as  for  meeting  the  market  demand.

 Research  and  Development  Division,  Sindri

 14.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be

 Pleased  to  state  :

 (a)  the  nature  of  research  so  far  made  by  the  Research  and  Development  Division
 Sindri  in  regard  to  organic  menure;  and

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  they  have  produced  a  unique  manure  which  can  serve
 both  as  maoure  and  tood;  and
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 nc ni

 me! thora: tel (0)  if  so,  the  percentage  of  nitrogen  and  protein  in,  the  cost  of  production

 thereof  and  the  scheme  formulated  by  Government  for  its  production  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (  Shri  Raghu

 Ramaiah  (a)  The  Planning  and  Development  Division,  Sindri  has  undertaken  research

 on  the  following:-

 (i)  Research  on  the  treatment  of  effluent  of  Ferti:izer  factories  which  are  coa-

 taminated  with  nitrogenous  compounds.

 (i)  Investigation  on  Algae  as  organic  manure  with  a  view  to  reduce  loss  of

 nitrogen  from  fertilizer  applied  to  waterlogged  soil  by  oulturing  algae  as

 cover  crop  in  paddy  fields  ‘ust  before  transplanting  pandy.

 ii)  Algae  protein  as  food  for  animals;  In  view  of  the  high  protein  contents  of

 algal  cells  and  their  ability  10  convert  inorganic  nitrogen  to  organic  forms,

 studies  are  going  on  the  convert  fertilizer  chemicals  to  proteinaceous

 substances,

 (b)  The  Planning  &  Development  Division  has  undertaken  research  on  the  pr-

 duction  of  food  and  manure  by  biological  synthesis,  but  the  work  is  still  ina  deveiop-

 mental  stage.

 (c)  The  percentage  of  nitrogen  of  algal  cells  varies  between  5-10%  and  that  of

 protein  40-70%.  One  species  of  Chlorella  has  been  noted  to  contain  8-10%  nitrogen  and

 60-70%  protein.  The  research  is  still  being  conducted  in  the  laboratory  and  co-t  of

 production  has  not  yet  been  worked  out.  No,scheme  for  its  mass  production  has  so  far

 been  formulated  as  the  work  is  stil)  in  a  developmental  stage.

 of  Sindri  Fertilizer  Factory

 15.  Sbri  Maharaj  Singh  Bharati:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals

 be  pleased  to  state  a +

 (a)  whether it  is  a  ffact  that  the  question  of  rationalisation  of  Sindri  Fertilize.

 Factory  is  under  consideration  since  1964:

 (b)  whether  the  scheme  has  since  been  finalised;

 (c)  if  so,  the  outcome  details  thereof;  and

 (d)  If  not,  the  reasons  thoreof  ?

 The  Minister  of  State  inthe  Ministry  of  Petroleum  and:  Chem'cats  (  Shri  Ragha
 Ramaiah  ):  (a)  Yes,  Sir,

 (b)  Yes,  Sir,

 (c)  The  Sindri  Rationalisation  Scheme  envisages  additional  production  of  about

 156,000  tonnes  of  P,  0६  per  year  in  the  form  of  Triple  Superphosphate  in  addition  to  the

 existing  products  at  the  Sindri  Unit  of  Fertilizer  Corporation  of  India  Ltd,  The  scheme

 will  use  sulphuriceacid  produced  from  Amjhore  pyrites  for  the  production  of  phosphoric
 acid.  Gypsum  will  also  be  produced  as  a  by-product  in  the  process.  The  phosphoric
 acid  wil]  be  used  for  the  production  of  Triple  Superphosphate  while  the  by-product

 gypsum  1 wir ॥  be  used  for  the  production  of  ammonium  sutphate  in  place  of  mineral  gypsum
 used  at  present.  The  scheme  is  estimated  to  cost  about  Rs.  23  crores  including  a  foreiga

 exchange  component  of  Rs,  5.93  crores,

 (d)  Does  not  arise.
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 11  1968  लिखित

 केरल  में  कुटियादी  we  पाजहेसी  परियोजनाएं

 16.  aly  पी०  पी०  एथोस  :

 को  सी०  के ०  चंपारण  :

 थ्री  पृ०
 गोपालन

 :

 क्या  सिचाई  site  fama  मंत्री  26  1968  के  अतारांकित  wet  संख्या  5838

 के  उत्तर  के  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  केरल  में  कल्ला डा  कुटिया दि  तथा  पा जहे सी  परियोजना  के  निर्माण

 के  हेतू  प्रत्येक  योजना  के  लिए  50,000  रुपये  मंजूर  करने  की  केरल  सरकार  की  प्रार्थना  पर

 इस  बीच  विचार  कर  लिया  है

 यदि  तो  उन  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  और

 यदि  तो  निर्णय  कब  तक  किए  जाने  सम्भावना  है  और  ब्रिलम्ब  के  क्या

 कारण  है
 ?

 सिचाई  तथा  fara  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  (  श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )  :  से  (7):

 संसाधनों  की  तंगी  के  कारण  राज्य  सरकार  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  किन्हीं  और  क्षेत्रों

 (  सेक्टरों  )  में  बचत  करें  और  उसे  इन  सिचाई  परियोजनाओं  को  शीघ्र  कार्यान्वित  करने  के

 लिये  प्रयोग  में  लाए  ।

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  grain  सम्बन्धी  रूसी  विशेषज्ञों  का  प्रतिवेदन

 17.  शी  पी०  पी०  एथोस  :

 att  निर्विकार  :

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :

 कया  पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  12  ज  1968  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या

 3559  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  रूसी  विशेषज्ञों  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  तेल  और  प्राकृतिक  गैस

 आयोग  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  का  इस  बीच  अध्ययन  किया

 यदि  तो  उस  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया  और

 यदि  तो  परीक्षा  के  कब  तक  पूरा  होने  सम्भावना  और  बिलम्ब  के

 बया  कारण हैं  ?

 पैट्रोलियम  श्रौररसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  श्री  रघु रामे या  )  :  जी  हां  ।

 सरकार  ने  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  नये  क्षेत्रों
 से  सम्बन्धित  और

 घरा  तकनीकी  की  सिफारिशों  को  लागू  करने  की  हिदायत  कर  दी  जिसमें  विस्तृत  भूकम्पीय
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 उपलब्ध  तेल  भण्डारों  के  समुपयोजन  का  खम्बात  की  खाड़ी  के  कम  गहरे

 पानी  में  तटीय  क्षेत्रों  में  शक्तियों  का  विकेन्द्रीकरण  इत्यादि  शामिल  हैं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 गंगा  से  अधिक  जल  प्राप्त  करने  के  लिए  पाकिस्तान  को  मंग

 ala SUES  की  HIT  करेंगे कि 18,  थ्री  रवि  राय :  क्या  सिचाई  ate  विद्य/त  मंत्री  यह  ब

 क्या  यह  सच  है  कि  1968  में  दिल्‍ली  में  विशेषज्ञ  स्तर  की  बात  चीत  के

 पिछले  दौर  में  पाकिस्तान  ने  गंगा  का  जल  3500  क्यूसिक  से  बढ़ाकर  49,000  क्यूसिक  करने

 की  मांग  की  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सिचाई  तथा  विजय  त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्ध  sat  )  जी  हा

 भारत  और  पाकिस्तान  के  जल  संसाधन  विशेषज्ञों  की  विविध  बैठकों

 स्तान  द्वारा  बताई  गई  आवश्यकतायें  निम्नलिखित  हैं

 a  ~
 श्रवन ल  में  मांग

 )

 1960  में  हुई  पहल it  बैठक  तक  3500

 रसरी  अक्तूबर  1960  18090

 तीसरी  1961  29352

 चौथी  62  32010

 पांचवी  1968  49000

 मिट्टी  &  तेल  में  रसायनिक  तत्व

 19,  श्री  fo  के०  नागवार

 ett  नम्बियार

 घी  वी०  Fo  मोहक

 क्या  पेट्रोलियम  att  रसायन  मंत्री  26  अगस्त  1968  के  अतारांकित  set  संख्या

 5847  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  मिट्टी  के  तेल  में  पहचान  के  लिए  रसायनिक  तत्व  मिलाने  के  प्रस्ताव

 पर  इंस  बीच  में  विचार  किया  है  ताकि  da  गति  डीजल  तेल  में  उसकी  मिलावट  का  car

 लगाया  जा  सके

 यदि  तो  इस  प्रक्रिया  के  कब  तक  शुरू  किये  जाने  की  सम्भावना  और

 (1)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?
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 पैट्रोलियम  att  रसायन  seater  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  रघरामौया  )  :  जो  हां  |

 आगामी  कुछ  महीनों  सीमित  क्षेत्र  में  योजना  को  परीक्षण  आधार  पर  लागू

 करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 भराय  कर  की  बकाया  राशि

 20.  थी  स०  मो०  बनर्जी  :

 थी  यज्ञदत्त

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 आय-कर  की  कुल  बकाया  राशि  को  वसूल  करने  के  लिये  क्या  अग्रसर  कार्यवाही

 की  गई

 क्या  कुछ  सवालों  अथवा  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  मुकदमें  चलाये  गये

 यदि  तो  कितने  मामलों  और

 1968  को  आय-कर  की  कुल  बकाया  राशि  कितनी  थी  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  भय-कर  की  वसूल

 होने  योग्य  बकाया  रकमों  को  यथासम्भव  शीघ्र  वसूल  करने  के  लिये  निम्नलिखित  अतिरिक्त

 उपाय  किये  गये  हैं  ।

 (  1  )  सभी  आय-कर  आयुक्तों  के
 अधिकार  क्षेत्रों  में  बकाया  की  वसूली  के

 काम  को  राज्य  सरकार  के  पात  से  आय-कर  विभाग  द्वारा  अपने  हाथ  में

 ले  लेना ।

 (ii  )  विशेष  वसूली  के  अतिरिक्त  एककों  की  स्थापना  ।

 (iii  )  चालू  वर्ष  में  जारी  की  गई  मांगों  की  वसूली  पर  अधिक  ध्यान  देना  ।

 (iv  )  बकाया  मांगों  की  वसूली  पर  अधिक  ger  निगरानी  रखना  ।

 (  ४  )  वसूली  के  काम  पर  विशेष  ध्यान  देते  हुए  कैदियों  के  भ्रनुसार  कायें

 विभाजन  योजना  में  और  भी  अधिक  सुधार  करना

 (vi)  बम्बई  और  कलकत्ता  शहरों  में  कर  वसूली  अधिकारियों  के  काम  के

 सम्बन्ध  में  मार्गदर्शन  और  निगरानी  के  लिये  अलग  से  एक-एक  सहायक

 माय-कर  भायुक्त  नियुक्त  करना  ।

 तथा  :  भय-कर  अधिनियम  की  द्वितीय  अनुसूची  की  धारा  76  ने  कर  वसूली

 अधिकारी  को  अधिकार  दिया  हुआ  है  कि  वह  कर  की  अदायगी  में  चुक  करने  वाले  व्यक्ति  को

 दीवानी  हिरासत  में  बन्द  करने  का  आदेश  जारी  कर  सके  ।  इसलिए  कर  की  अदायगी  में  चूक

 करने  वाले  के  खिलाफ  इस्तगासे  की  कार्यवाही  करने  की  व्यवस्था  नहीं  ह ै।
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 जिन  कम्पनियों  और  अन्य  मालिकों  ने  अपने  कर्मचारियों  के  वेतन  से  राय-कर  की  रकमें

 काट  ली  हैं  परन्तु  उन्हें  सरकार  के  खातों  में  जमा  नहीं  कराया  ऐसी  कम्पनियों  और  मालिकों

 के  खिलाफ  इस्तगासे  दायर  किये  गये  हैं  ।  इस्तगासे  के  ऐसे  मामलों  की  संख्या  के  बारे  में  सूचना

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  उसे  सभा  की  मेज  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 आय-कर  की  बकाया  नौमी  31-3-1968  को  थी  उसके  बारे  में  सूचना  उपलब्ध

 है  |  उस  तारीख  को  ऐसी  बकाया  की  रकम  374.5)  करोड़  रुपये  थी  ।

 अत्यावश्यक  वस्तुग्रों  के  नृत्यों  में  वृद्धि

 21.  श्री  स०  Alo  ब्नर्जो  :  छी  होम  प्रकाश  त्यागी  :

 थी  ने०  क०  दास  चौधरी  sit  रघबीर  fag  शास्त्री  :

 श्री  नि०  र0०  भास्कर  थी  योगेन्द्र  शर्मा  :

 श्री  रा०  बुझा  :  श्री  रामकृष्ण  गुप्त

 श्री  हेमराज  :  att  हिम्मनसिहका  :

 थी  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सभी  अत्यावश्यक
 वस्तुओं

 के  मूल्य  सितम्बर  तथा

 1968  में  बढ़  गये

 यदि  तो  मूल्य  कम  करने  अथव  मुल्य  वृद्धि  को  के  लिये  सरकार  द्वारा

 कया  कार्यवाही  की  गई  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  असफलता  के  क्या  कारण  हैं  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  बिन्त  स्त्री  (  श्री  सोराबजी  देसाई  )  :  (#)  एक  विस्तृत  शिव

 रण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  जिसमें  31  1968  और  19  1968  अर्थात

 उस  अन्तिम  तारिख  के  जिसके  बारे  में  सूचना  उपलब्ध  बीच  की  अवधि  में  31  वस्तुओं  |

 समूहों  के  मुल्यों  में  हुई  घट-बढ़  का  ब्यौरा  दिया  ग्या  है  ।  |  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये

 संस्था  एल०  टो०  2018/68]  |  31  वस्तुओं  में  से  13  वस्तुओं  के  मुल्यों  में  वृद्धि  8  के

 मुल्यों  में  कमी  हुई  प्रौढ़  बाकीं  दस  वस्तुओं  के  मुल्य  स्थिर  रहे  ।  इस  अवधि  में  सभी  वस्तु ग्र ों  के

 थोक  मुल्यों  के  सूचक  अक  में  हुई  वृद्धि  1  प्रतिशत  बैठती  है  |

 सरकार  मुल्यों  की  स्थिति  पर  बराबर  नजर  रखती  है  और  स्थिति  के  अनुसार

 जरूरत  पड़ने  पर  आवश्यक  उपाय  करती  है  ।  अत्यावश्यक  वस्तु  1955  के

 जिसके  उपबन्ध  1967  से  और  अधिक  कड़े  बना  दिये  गये  राज्य  सरकारों  1  संघीय

 राज्य  क्षेत्रों  को  अत्यावश्यक  वस्तुओं  के  वितरण  और  मुल्यों  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  काफी

 अधिकार  दे  दिये  गये  हैं ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।
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 राज्यों  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता

 22.  को  स०  सो ०  बनों  :  कया  चित्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विभिन्‍न  राज्य

 नाओं  को  क्रियान्वित  करने  के  हेतु  1968-69  के  लिये  राज्य-वार  कितनी-कितनी  राशि

 दी  गई

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मंत्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  एक  विवरण  सभा  को  मेज

 पर  रख  दिया  गया  जिसमें  1968-69  की  वार्षिक  आयोजनाओं  के  लिये  निर्धारित  की  गई

 केन्द्रीय  सहायता  की  रकमों  का  राज्यवार  ब्यौरा  दिया  गया  है  ।  (  पुस्तकालय  रखा  गया  ।

 देखिये  संख्या  एल०  टी०  2019/68  )

 श्री  कांतिलाल  देसाई  wit  श्री सतो  पदमा  देसाई को की  श्राप

 24.  थी  मधु  लिमये

 भी  aga  सिह  भदौरिया  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1960-68  में  हिन्दू  अविभाजित  परी  कर्त्ता  के  रूप  में  श्री  कान्ति  देसाई  की

 कितनी  आय  निर्धारित  की  गई  थी

 1960-68  में  अपने  दो  बच्चों  के  अभिभावकों  के  रूप  में  श्री  कान्ति  देसाई  तथा

 श्री  मतों  पद्मा  देसाई  की  कितनी  आय  निर्धारित  की  गई  और

 इस  अवंधि  में  उक्त  दोनों  हैसियतों  में  उन्होंने  वास्तव  में  कितना  आयकर  दिया  ?

 चित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  sit  कृष्ण  चन्द्र  पत्त  )  :  श्री  कान्ति  लाल  देसाई

 ने  अविभाजित  हिन्दू  परिवार  के  कर्त्ता  की  हैसियत  से  1960-61  से  लेकर  1967-68  तक  के

 किसी  भी  कर  निर्धारण-वह  के  लिए  आय  की  विवरणी  दाखिल  नहीं  की  है  ।

 तथा  (7)  अपने  दो  नाबालिग  बच्चों  के  अभिभावक  की  हैसियत  से  श्री  कान्ति लाल

 देसाई  का  कोई  आय-क्र  निर्धारण  नहीं  किया  गया  है  ।  किन्तु  श्रीमती  पदमा  देसाई  का  उनके

 अभिभावक  की  हैसियत  से  कर  निर्धारित  हुआ  है  ।  निर्धारित  की  गई  आय  तथा  भ्रामक  के

 रूप  में  अदा  की  गई  वास्तविक  रकमों  का  ब्यौरा  अनुबन्ध  में  गया  है  ।  [  पुस्तकालय  में

 रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  2020/68  )  ।

 Theft  of  Transformers  in  Agra  District

 +25.  Shri  Shiy  Charan  Lal  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 10  state

 (a)  the  number  01  transformers  stolen  separately  during  the  last  two  years  from
 he  Development  Blocks  in  Agra  District  alongwith  the  names  of  these  Development

 Blocks;

 (b)  the  amount  of  loss  suffered  by  Government  as  a  result  thereof
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 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  Electricity  Board  émployées fave  slolen  large

 quantity  of  copper  wire  after  burning  rubber  insulation  coverings  on  the  cables;

 (d)  whether  it  is  further  a  fact  that  bungling  to  the  tune  of  twelve  lakhs  of  rupees

 has  been  done  in  the  Electricity  Department,  Agra  District;  and

 (€)  ifso,  the  action  being  taken  by  Government  against  the  culprits  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry,  of  Irrigation  and  Pcwer  (Shri  Siddheshwar  Prasad):

 (a)  During  the  last  two  years  in  clusive  of  19  8,  14  transformers  have  been  stolen,  two  in

 erozabad  Block,  one  in  Kharagarh  Block,  two  in  Bah  Block  and  the  remaining  nine  in

 Etmadpur  Block.

 (b)  The  cost  of  these  transformers  has  been  estimated  at  approximately  Rs.  48,000.

 ft  of
 (c)  Some  of  the  Boards  employees  were  suspected  to  be  involved  ip  the  the

 transformers  indicated  in  reply  to  (a)  above  and  of  copper  wire.

 (d)  No  such  case  has  come  to  the  notice  of  the  U.  P.  State  Electricity  Board.

 (e)  The  services  of  10  of  the  employees  indicated  in  reply  to  part  (2)  above  have

 been  terminated,  Two  officers  have  been  suspended  in  respect  of  complaints  relating  to

 irregularities  in  connection  with  theft  of  electricity  and  giving  of  unauthorised  connec:

 tions,  pending  further  investigation  into  these  complaints.

 दक्षिणा  वियतनाम  को  श्रस्फाल्ट  का  निर्यात

 26.  श्री  श्रब्नाहम  :

 श्री  नम्बियार  :

 थी  |. ह  Fo  गोपालन  :

 कया  पेट्रोलियम  wiz  रसायन  मन्त्री  26  1968  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या

 5887  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बीच  कार्टेक्स  से  दक्षिण  वियतनाम  को  5000  टन  अस् फाल्ट

 भेजने  के  बारे  में  ब्यौरा  प्राप्त  हो  गया

 यदि  तो  वह  क्या  कौर

 इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  रघुरामैया  )  जी  नहीं  ।

 और  प्रदान  नहीं  उठता ।

 aa  श्रमीनचन्द  प्यारेलाल  के  कार्यालयों  से  पकड़े  गए  कागजात

 27,  थी  ध्रब्नाहम  :

 थी  चकारी  :

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :

 कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
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 क्या  यह  सच  है  कि  1968  में  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा

 आय-कर  विभागों  की  सहायता  से  vada  निदेशालय  ने  मद्रास  तथा  दिल्‍ली

 में  अमीन चन्द  प्यारेलाल  के  कार्यालयों  की  तलाशी  ली  थी  और  कुछ  कागजात  पकड़े

 यदि  तो  पकड़े  गये  कागजातों  का  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  पकड़े  गये  कुछ  कागजातों  से  मालूम  होता  था  far  विदेशी

 मुद्रा  विनियम  का  प्रथम  हष्ट या  उल्लंघन  किया  गया

 (a)  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  मौसम  अ्मीनचन्द  प्यारेलाल  पर  अभियोग  चलाया

 कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  परिवर्तन  निदेशालय

 के  अधिकारियों  ने  सीमा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  आयकर  विभागों  के  अधिकारियों

 की  सहायता  से  1968  में  भोसले  भ्र मीन चन्द  प्यारेलाल  के  मद्रास  तथा

 दिल्‍ली  स्थिति  कार्यालयों  की  तलाशी  ली  थी  ।

 तथा  पकड़े  गए  ऐसे  कागजातों  की  छानबीन  की  जा  रही  और  इस  समय

 उनके  ब्यौरे  प्रकट  करना  सार्वजनिक  fea  में  नहीं  होगा  ।  पकड़े  गए  कुछ  कागजातों  से  प्राथमिक

 रूप  विदेशी  मुद्रा  विनियम  विनियमन  के  उल्लंघन  का  पता  चलता

 तथा  (z.)  इस  मामले  की  जांच  पड़ताल  अभी  जारी है  इसके  अतिरिक्त  मौसम

 अमीचन्द  प्यारेलाल  ने  भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद  226  के  अधीन  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय

 में  एक  रिट  याचिका  दायर  की  और  इस  न्यायालय  से  ऐसा  न्यायादेश  प्राप्त  किया  जिससे

 विभाग  ली  गई  तलाशियों  तथा  पकड़े  गए  कागजों  पर  से  मुकम्मल  आजाए  देने  से  रोक

 दिया  गया  है  |

 डालमिया-जैन  प्री  की  कुछ  कम्पनियों  पर  कर  की  बकाया  राशि

 28.  श्री  water  :

 थी  मुहम्मद  इस्माइल  :

 ail  रमानी  :

 ब्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बैनेट  कोलमैन  से  3.23  लाख  dad  भारत  निधि  से

 28.29  लाख  रुपये  और  साहू  जैन  लिमिटेड  से  21  लाख  रुपये  के  कर  की  बकाया  राशि  अभी

 तक  वसूल  नहीं  की  गई

 यदि  इसका  क्या  कारा

 (71)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  यह  बकाया  राशि  समय  पर  वसूल  नहीं  की  जा  रही  है  और

 इनके  विरुद्ध  जांच  पिछले  10  वर्ष  से  पूरी  नहीं  की  गई  है  क्योंकि  आयकर  अधिकारी

 नियों  के  साथ  मिले  हुए  हैं  ।
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 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  की  जांच  को

 इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  और  इन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (  श्री  मोरारजी  :  और  मौसम

 बैनेट  कोलमैत  एण्ड  कम्पनी  की  तरफ  3.23  लाख  रुपये  की  बकाया  रकम  कर-निर्धारण  वर्ष

 1958-59  (  1.73  लाख  रुपये  )  तथा  1962-63.  (  1.50  लाख  रुपये  )  से  सम्बन्ध  रखती

 + 2-63 है  ।
 वर्ष  1958-59  का  कर  अपील  में  रद्द  कर  दिया  गया  तथा  वर्ष  196

 का  जो  कर-निर्धारण  धारा  144  के  अधीन  किया  गया  उसे  घारा  146  के  meta  नये  सिरे

 से  किया  जा  रहा  अतएव  इस  मामले  में  कर  की  अभी  कोई  रकम  बकाया  नहीं हैं  ।.

 faa  भारत  लिमिटेड  की  तरफ  28.29  लाख  रुपये  की  रकम  के  बारे  मैं

 अपील  की  गई  है  तथा  अपीलीय  सहायक  आयुक्त  द्वारा  अपीलों  का  निर्णय  होने  तक  वसूली  रोक

 दी  गई  है

 fad  साहू  जैन  लिमिटेड  की  तरफ  21  लाख  रुपये  की  बकाया  रकम  में  से  16  लख

 रुपये  की  अपील  में  मांग  अपीलीय  सहायक  भारत  द्वारा  अपील  में  खारिज  कर  दी  गयी  है  ।

 बाकी  बची  5  लाख  रुपये  की  मांग  कर  निर्धारण  वर्ष  1957-58  (  लाख  रुपये  )  तथा

 1959-60  (  4  लाख  के  सम्बन्ध  में  है  ।  पहली  अपीलों  का  निपटारा  होने  तक  5  लाख

 रुपये  की  इन  बकाया  मूंगों  स्थित  कर  दी गई

 नहीं  ।

 से  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 परिवार  नियोजन  पखवाड़ा

 29,  श्री  भी चन्द  गोयल  :  श्री  दी०  do  शर्मा  :

 at  बेरी  शंकर  शर्मा  :
 att  विभूति  मिश्र

 कया  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा

 करेंगे

 पंजाब  तथा  अन्य  राज्यों  में  हाल  ही  में  हुए  परिवार  नियोजन  पखवाड़े  में  क्या-क्या

 सफलता यें  प्राप्त

 क्या  प्रत्यादित  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिये  गये  कौर

 इस  पर  कुल  कितना  व्यय  हुआ  है  ?

 नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय में  राज्य

 अब  प्राप्त  रिपोर्टो  के  आधार  पर  1968  परिवार  नियोजन

 पखवाड़े  की  सफलता  इस  प्रकार
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 नसबन्दी  लय

 पंजाब
 0  ARR

 7,508 aye  वि

 अन्य  राज्य  1,19,329  32,661

 अनेक  राज्यों  से  अभी  पूरी  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई
 है  ।

 भारत  सरकार  ने  इस  पखवाड़े  के  लिये  कोई  विशेष  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  थे  ।

 जिला  और  ब्लाक  स्तर  पर  सार्वजनिक  समारोहों  के  आयोजन  के  लिए  नाममात्र

 की  व्यवस्था  के  अलावा  किसी  अलग  खर्चे  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  थी  ।  यहं  खर्चे  इस  वर्ष  के

 लिए  नियत  की  गई  कुल  व्यवस्था  में  से  ही  पुरा  किया  जाना  था  ।

 व्यास  परियोजना  के  पुरा  में  बिलम्ब

 30.  श्री  श्रीचन्द  गोयल  :

 शी  रामकृष्ण  गुप्त  :

 न क्या  सिचाई  कौर  विद्य/त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  -

 Soret  ये  fir क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  सरकार  हवा  र  ||  os  के  |  र  eq  का  खच  न  देने  के  कारण

 व्यास  परियोजना  के  पूरा  होने  में  कुछ  वर्षों  की  देरी  हो  जाने  की  संभावना  2;  और

 (@)  सरकार  ने  निश्चित  कार्यक्रम  के  अनुसार  इस  परियोजना  को  1970-71  में  पुरा

 करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 सिचाई  ate  विद्या त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ( af  सिद्ध  इवर  (=)  व्यास  परियोजना

 को  पुरा  करने  में  देरी  के  कारण  ये  हैं  ।  (1)  विदेशी  मुद्रा  के  ऋण  सम्बन्धी  सम  मौतों  को  देरी

 से  अन्तिम  रूप  मिला  और  इसके  परिणामस्वरूप  विदेशों  से  निर्माण  उपकरण  प्राप्त  करने  में

 देरी  हो  गई  भौर  (2)  संसाधनों  की  तंगी  ।  पूरा  करने  के  लिए  अब  निम्नलिखित  लक्ष्य

 रित  किए  गए  हैं  :  --

 युनिट  (  ब्यास-सतलज  लिक

 व्यास-सतलज  लिंक  के  जरिये  पानी  का  व्यपवतंन  (  डाइवजेंन )

 1972

 बिजली  संयन्त्र  1973

 यूनिट  2  पर  ब्यास

 पोंग  पर  व्यास  बांध  की  पुरा  करना  1973

 बिजली  संयन्त्र  1974

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 पंजाब  के  जिलों  में  मलेरिया

 31.  श्री  श्रीचन्द  बया  परिवार  नियोजन  तथा  नगरों  विकास  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  के  पटियाला  तथा  भाटिया  जिलों  में  मलेरिया

 गम्भीर  रूप  से  फेल  गया

 नए यदि  तो  इन  जिलों  में  मलेरिया  के  कितने  मामले  हुए भ

 इस  रोग  को  और  अधिक  फलने  से  रोकने  के  लिये  सरकार  क्या  कांयं वाही

 की  है

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  ब०  सु०

 मति  )  (¥)  जी  पंजाब  के  पटियाला  तथा  भटिंडा  जिनों में में  मलेरिया  का  प्रकोप

 गम्भीर  रहा  है

 1६.10:  ा  ol  नि 244  1६/+1  00  an  मिले  या  के  रोगियों  की  संख्या  इव  प्रकार  हैः

 पटियाला  738

 संगरूर  ८  ह 9160

 S48 फ्रीडा

 मलेरिया  प्रभावित  क्षेत्रों  में  छिड़काव  कार्य  gated  से  गया  है
 ।  गोजिटितर

 रोगियों  का  आमूल  रक्तसर्थेक्षणा  तथा  सामुहिक  तौर  पर  रोगियों  का

 चार  जसे  अन्य  निरोधी  उपाय  आवश्यक  aw  बरते  गये  हैं  ।

 aaa  बिल्डिंग  कन्स्टक्शत  कारपोरेशन  लिमिटेड

 32.  श्री  प्रेमचन्द  वर्मा  :  क्या  श्रावास  तथा  पूरी  मंत्र  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 नेपाल  बिल्डिंग  कन्सट्क्शन  कारपोरेशन  लिमिटेड  की  अधिकृत  और  प्रदत्त  gat

 स्थापना  के  समय  कितनी  थी  और  31  1968  को  यह  पु  जी  कितनी

 3)  1968  को  कारपोरेशन  की  ऋण  के  रूप  में  कितनी  राशि  केन्द्रीय

 कार  कितनी  tat  कों  और  कितनी  अन्य  लोगों  को  देय  थी

 गत  तीन  वर्षों  में  कारपोरेशन  ने  कितनी  राशि  ब्याज  के  रूप  में  दी

 निगम  के  गत  तीन  ag  में  काम  के  क्या  परिणाम  और

 (=)  कितना  लाभ  अथवा  हानि  हुई  और  यदि  हानि  हुई  तो  उसके  क्या  थे  और

 1968-69  के  लिए  इसके  क्या  अनुमान हैं
 ?

 श्रीवास  तथा  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (  श्री  इक़बाल  सिंह  )  :

 प्राधिकृत  पूजी  2  करोड  रुपये  (  आरंभ  से  ही  यह  एक  समान  बनी  रही

 प्रदत्त  पू  जी

 जब  स्थापित  किया  गया  3  लाख  रुपये  ।

 31  मान  1968  को  135  लाख  रुपये  ॥
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 155.42  लाख  रुपये केन्द्र  सरकार  को

 बैंक  को  19.25  लाख  रुपये

 अन्य  पार्टियों  को  कुछ  नहीं

 174.67  लाख  रुपये

 37.61  लाख  रुपये  ।

 तथा  (=)

 वेष  घाटा

 रुपये

 1965-66  20.51  लाख

 1966-67  17.18  लाख

 1967-68  7.87  लाख

 196869

 (  पूर्वा नुमा नित

 घाटे  का  मुख्य  कारण  यह  था  कि  निगम  को  ठेकेदारों  से  प्रतियोगिता  करनी  होती

 ठेकेदारों  का  ऊपरी  व्यय  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  लिमिटेड  की  तुलना  में  बहुत  कम  होता

 है  तथा  उनका  कार्य  करने  का  ढंग  भिन्न  होता  है  |

 विवाह  योग्य  राय  बढ़ाने  के  लिये  विधेयक

 33  थी  प्रेमचन्द  वर्मा  :  श्री  बे०  कू  दास  चौधरी  :

 डा०  सुशीला  नायर  ;  थ्री  राम  बर्मा

 श्री  हिम्मत सिह का  :  श्री  निल  र०  भास्कर

 श्री  सु०  कु०  कापड़िया  :  et  श्रद्धा कर  सुपकार  :

 क्या  स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  विवाह  के  लिये  आयु  सीमा  बढ़ाने  के  बारे  में  राज्य

 सरकारों  को  एक  विधेयक  का  मसौदा  परिचालित  किया

 यदि  तो  विधेयक  की  मुख्य  बातें  क्या

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  इस  बीच  विधेयक  के  मसौदे  पर  अपने  विचार  भेज  दिये  हैं

 कौर  यदि  तो  किन-किन  राज्यों  ने  विधेयक  के  पारित  किये  जाने  से  सहमति  व्यक्त  की  है

 और  किन-किन  राज्यों  ने  इसका  विरोध  किया

 बया  विधेयक  के  किन्हीं  विशेष  खण्डों  के  बारे  में  विरोध  प्रकट  किया  गया  है  ate

 यदि  तो  वे  कौन  से  खण्ड हैं  और  खण्डों  को  रखने  का  औचित्य  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  इसी  सत्र  में  इस  विधेयक  को  पारित  करने  का
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 यदि  तो  और

 (a)  क्या  जनमत  को  जानने  का  भी  प्रस्ताव  है  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  घविक्रास  मंत्रालय  में  राज्य  मं  at  (z ना  |  हि  lo  श्री ०  चन्द्र

 शेखर  )  :  जी  हां  ।

 विधेयक  के  मसौदे  में  बाल  विवाह  प्रतिबन्ध  1929,  को  संशोधन

 करने  का  प्रस्ताव  है  जिससे  पुरुषों  और  महिलाओं  की  विवाह  योग्य  न्युनतम  ay  जो  आजकल

 क्रम  18  वर्ष  और  15  वर्ष  को  बढ़ाकर  क्रमशः  21  व्र  और  18  वर्ष  किया  जा  सके
 |

 इस  प्रस्तावित  विधान  की  सफलता  अधिकाँश  रूप  में  जनता  के  सहयोग  फ्र  निर्भर  करता

 इसलिये  एक  राज्य  के  लिये  या  उसके  किसी  निर्दिष्ट  हिस्से  में  एक  अफसर  को  नियुक्त  करने

 का  प्रस्ताव  है  जो  नाल  विवाह  प्रतिबन्ध  अफसर  कहलायेगा  ।  इस  अफसर  का  कायें  प्रस्तावित

 विधान  की  दातों  का  उल्लंघन  वाले  विवाहों  अधिनियम  या  उसके  नियमों  के  अधीन

 उचित  कार्यवाही  जहां  तक  सम्भव  हो  रोकना  है  ।

 राज्य  सरकारों  से  प्रस्तावित  विधेयक  विशेषकर  निम्नलिखित  अपने  विचार

 प्रकट  करने  के  लिये  अनुरोध  किया  गया

 (1)  विधेयक  में  जो  विवाह  योग्य  न्यूनतम  आयु  सीमा  निर्धारित  की  गई  क्या

 तम  निर्धारित  आयु  उससे  अधिक  होनी

 (2)  बाल  विवाह  प्रतिबन्ध  1929,  के  श्रन्तंगंत  किए  गए  अपराधों  को

 हस्तक्षेप  समभना  चाहिये  ।

 अभी  तक  एक  राज्य  सरकार  ने  ही  अपने  विचार  भेजे  हैं  जो  कि
 विवाह  योग्य  आयु

 की  सीमाओं  में  मूल  परिवर्तन  के  पक्ष  में  हैं  ।  अन्य  राज्य  सरकारों  के  विचारों  की  प्रतीक्षा  की

 जा  रही  है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 इस  विधेयक  को  चालू  सत्र  में  प्रस्तुत  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 ज्यूरी  राज्य  सरकारों  और  जनता  के  विचार  प्राप्त  हो  जायेंगे  और  उनकी  जांच

 पड़ताल  आदि  ara  पूरा  हों  विधेयक  संसद में  प्रस्तुत  कर  दिया  जाएगा  |

 जी  at

 कोमतों  में  वृद्धि

 35.  शी  प्रेमचन्द  अर्सा  :  aft  tro  aga  :

 eft  चिन्तामरिण  पारिणग्रही  :  श्री  स्वतस्त्रेसिह  कोठारी  :

 श्री  बैठकें  दास  चौधरी  :  थी  श्रादिचन  :

 at  नि  र  भास्कर  :  श्री  हिम्मतसिंह का  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  ay  1968  में  जुलाई  से  सितम्बर  के  महीनों  के  दौरान

 खाद्य  वस्तुओं  और  औद्योगिक  माल  की  कीमतों  में  बहुत  वृद्धि  हुई  है

 इन  महीनों  में  सभी  वस्तुओं  की  थोक  कीमतों  का  सूचकांक  क्या  था  और  खाद्यान्नों

 खाद्य  पदार्थों  और  औद्योगिक  माल  का  अलग-अलग  सूचकांक  क्या

 एक  ag  ga  इसी  अवधि  में  उक्त  वस्तुओं  का  सूचकांक  क्या  भर

 बहुत  अच्छी  फसल  होने  के  बावजूद  सभी  जिनमें  खाद्यान्न  भी  की

 कीमतों  में  वृद्धि  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रो  (  थ्री  मोरारजी  देसाई  )  और

 इन  महीनों  में  इन  वस्तुओं  के  मुल्यों  का  रुख  बढ़ने  की  ओर  रहा  है  ।  सभी  खाद्यान्नों

 खाद्य  पदार्थों  तथा  औद्योगिक  वस्तुओं  के  जुलाई  से  1968  तक  के  और  पिछले  वर्ष

 हीं  महीनों  के  धोक  मूल्यों  के  सूचक  अंकों  के  मासिक  औसत  का  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  रखा  गया  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eo  2021/68]

 चू  fr  ad  के  इन  महीनों  में  कम  होता  इसलिए  इन  महीनों  में  मूल्यों

 का  बढ  आम  मौसमी  बात  ।  लेकिन  जुलाई  और  सितम्बर  1968  के  बीच  थोक

 मूल्यों  के  सूचक  अ
 क

 में  जो  वृद्धि  वह  मुख्य  रूप  से  खाद्य  तेलों  और  भौद्योगिक

 कच्चे  खासकर  तेलहन  और  कच्चे  जूट  के  मुल्यों  मे  इन  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  क़मी  होने

 की  सम्भावना  के  कारण  हुई  ।  1968  में  अनाज  के  मुल्य  एक  वर्ष  पहले  के  इन्हीं

 महीनो ंके  मूल्यों  के  मुकाबले  10.3  प्रतिशत  कम  थे  ।

 पैट्रोल  शौर  से  प्राप्त  होते  वाले  राजस्व  में  गुजरात  राज्य  का  हिस्सा

 36.  sit  नरेन्द्र  सिह  महीडा  :  बया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गुजरात  राज्य  में  पैट्रोल  ah  डीजल  की  बिक्री  से  वसूल  वाले  कर  के  हिस्से

 के  रूप  में  गुजरात  राज्य  को  स्थापना  के  समय  से  लेकर  1967  के  अन्त  तक  गुजरात  को

 कुल  कितना  वार्षिक  अनुदान  दिया

 गुजरात  राज्य  में  पेट्रोल  और  डीजल  की  बिक्री  राज्य  की  स्थापना  के  समय  से

 लेकर  1967  के  अन्त  तक  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कर  के  रूप  में  कुल  कितनी  राशि

 की  कौर

 उक्त  अवधि  में  गुजरात  में  प्रति  वर्ष  पेट्रोल  तथा  अन्य  प्रकार  के  ईधन  की  बिक्री  से

 वसूल  किये  गये  क़र  की  राशि  में  केन्द्रीय  सरकार  का  हिस्सा  कितना  था  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  तथा  गुजरात

 में  बेचे  गये  पैट्रोल  और  डीजल
 आदि  पर  वसूल  कर  की  कुल  रकम  के  बारे  में  सुचना  उपलब्ध

 नहीं  है  ।  एक  विवरण-पत्र  सदन  की  मेज  पर  रखा  जाता
 है  जिसमें  राज्य  की  स्थापना  के  समय

 से  लेकर  1967  के  अन्त  तक  की  अवधि  में  राजस्वों  में  से  पैट्रोल  पर  (  केन्द्रीय  सड़क

 निधि  के  झ्न्तगंत  )  लगाये  कर  के  उसके  हिस्से  के  निमित्त  इसी  अवधि  में  गुजरात  को  fear  गया
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 कुल  वधिक  अनुदान  और  गुजरात  में  शोधक  कारखाने  तथा  बिक्री  केन्द्रों  से  विकास  किये  गये

 पैट्रोल  तथा  डीजल  (  अर्थात  सभी  पैट्रोलियम  उत्पादों  )  पर  बुल  किये  गये  केन्द्रीय

 उत्पादन  You  की  रकम  दिखायी  गई  है  ।  [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  alo

 2022/68]

 गुजरात  में  प्रतिवर्ष  पैट्रोल  तथा  अन्य  ई  धन  की  बिक्री  पर  लिये  गये  कर  के  बारे  में

 सुचना  उपलब्ध  नहीं  होने  के  कारण  अनुपात  निकालना  संभव  नहीं  है  ।

 गुजरात  में  परिवार  नियोजन  आपरेशन

 37.  श्री  नरेन्द्रजी  महिला  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  निरोध  fant

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  राज्य  में  1968  से  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 कितने  व्यक्तियों  के  ओपरेशन  किये  गये  ate  उनमें  जिलेवार  पुरुषों  और  महिलाओं  की  संख्या

 कितनी-कितनी

 उक्त  अवघि  में  सरकार  ने  कितनी  राशि  व्यय

 ऐसे  ओपरेशन  के  लिए  डाक्टरों  और  ऐसे  व्यक्तियों  को  कितनी  राशि  दी

 केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1967-68  में  गुजरात  सरकार  को  कितनी  और  किस

 प्रकार  की  सहायता  दी  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  डा०

 थी ०
 चन्द्र दो खर  )  :  जनवरी  से  1968  तक  की  अवधि  की  अपेक्षित  सुचना  का

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  ।  [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी
 ०

 2023/68]  |

 और  राज्य  सरकारों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होते  ही

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 1967968  के  दौरान  गुजरात  सरकार  को we  17  3  लाख  रुपये  स्वीकृत  किए

 गए  थे  जो  उस  राज्य  के  खर्चे  में  केन्द्र
 के  हिस्से  से  सम्बन्धित  सहाययामुदान  की  एक  सामयिक

 अदायगी  थी

 गुजरात  में  श्रीवास  योजनायें

 38.  श्री  नरेन्द्र  सिह  महीडा  :  क्या  श्रीवास  तथा  पूरी  स्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  की  विभिन्‍न  आवास  योजनाओं  के  rata  गत  चार  वर्षों  में

 रात  राज्य  में  बनाये  जाने  वाले  नये  मकानों  की  संख्या  कितनी  भौर

 इनसे  कितने  व्यक्तियों  को  ल  | है  ि
 ह ar?
 ead
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 श्रीवास  तथा  पति  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  (  शनी  इकबाल  सिह  )  :  तथा

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  राज्य  सरकारों  के  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर

 रख  दी  जायेगी  ।

 गुजरात  के  करा  जिले  के  राय  कर  दाता

 39.  att  नरेन्द्र सिह  महिला  :  कया  वित्त  मन्त्री  यहं
 हू  बतान बताते  की  कपा का  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  के  करा  जिले  में  ag  1966-67  हद ay  1967-68  में  अय  कर  दाताओं

 की  संख्या  कितनी

 उनमें  1966-67  भौर  1967-68  के  ऐसे  आय  कर  दाताओं  की  संख्या  कितनी है

 जिन  पर  तीन  वर्षों  से आय  कर  बढ़ाया  2;

 1965-67  और  1967-68  में  कितने  व्यक्तियों  पर  धन  कर  लगाया  और

 उक्त  अवधि  में  उपरोक्त  जिले  से  तम्बाकू  उत्पादन  शुल्क  के  रूप  में  कितनी  राशि

 प्राप्त हुई  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  और

 :  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायगी  ।

 राष्ट्र मण्डलीय  वित्त  मन्त्री  सम्मेलन

 40,  डा०  सुशीला  नैयर  :  शी  सु०  Fo  कापड़िया  :

 थी  हेम  बरुआ  :  श्री  tito  ना०  देव  :

 थ्री  बे०  Fo  दास  चौधरी  :  श्री  प्र०  के ०  देव

 थ्री  fio  र०  भास्कर  :  थ्री  रघुबीर  fag  शास्त्री  :

 श्री  स०  च०  सामन्त  :  श्री  सीताराम  केसरी  :

 थ्री  रा०  थी  शिवेंद्र  का

 शी  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  श्री  हंसराज  :

 श्री  श्रद्धा कर  सरकार  :  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 श्री  गार्डिलिगन  गौड  :  श्री  जगन्नाथ  राव  दोदो :

 ait  सोहनलाल  मोना  :  श्री  हुकमचंद  करवाई  :

 श्री  रा०  को०  अमीन  :  थी  शिव  कुमार  शास्त्री  :

 att  श्रीचंद  गोयल  :

 नया  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीयमण्डलीय वित्त  मंत्रियों  का  एक  सम्मेलन

 1968
 के

 अन्तिम  सप्ताह  में  लन्दन  में  हुआ

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  भी  सम्मेलन  में  भाग  लिया

 59



 Written  Answers  Kartika  20,
 इम  (Sakai

 चर्चा  के  विषय  ear  और

 सम्मेलन  में  क्या  निर्णय  किये  गये  ?

 उप  प्रधान  स्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई )  :
 और

 हां  ।

 और  राष्ट्रमण्डल  से  सम्बद्ध  सामान्य  पथिक  विषयों  पर  विचार  करने  के  लिए

 प्रतिवर्ष  इस  सम्मेलन  का  आयोजन  किया  जाता  है  ।  इस  वर्ष  के  सम्मेलन  में  मंत्रियों  विश्व

 की  आर्थिक  स्थिति  में  हाल  में  हुए  स्टरलिंग  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  शोधन  शेष  की

 बनाओं  और  विकासशील  देशों  को  आधिक  विकास  के  लिये  अंतर्राष्ट्रीय  सहायता  मिलने  a

 सम्भावनाओं  पर  स्थूल  रूप  से  विचार  किया  |

 झाय  कर  भुगतान  के  प्रमाणपत्र  का  जारी  किया  जाना

 41.  डा०  सुशीला  नैयर  :

 att  पश्चात  fag:

 श्री  श्रोॉंकार  लाल  बैरवा  :

 क्या  चित्त  मन्त्री  26  1968  कें  तारांकित  प्रदान  संख्या  690  के  उत्तर  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  बीच  आय  कर  भुगतान  के  प्रमाण  पत्र  जारी  करने  सम्बन्धी  जानकारी

 एकदम  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उसे  समा-पटल  पर  रखने  का  है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मंत्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :
 और

 )
 जी

 पे नहीं  ।  सुचना  का  कुछ  भाग  अब  भी  इकट्ठा  किया  जा  है  पुर  सूचना  इकट्ठी  होने  पर

 सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायगी  |

 नवीन  अस्पताल  में  श्री  रामकृष्ण  जैन  at  मृत्यु

 42,  डा०  सुशीला  नैयर  :

 थ्री  यशपाल  fag  :

 श्री  श्रॉफार  लाल  बैरवा  :

 कपा  परिवार  नियोजन  एवं  नगर  विकास  मन्त्री  slat  अस्पताल  में  श्री

 रामकृष्ण  जेन  की  मृत्यु  के  बारे  में  26  1968  के  अतारांकित  seq  संख्या  5595  के

 उत्तर  के  बारे  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  बीच  जांच  पुरी  हो  गई

 यदि  तो  जांच  का  परिणाम  क्या  और

 क्या  सरकार  द्वारा  जांच  रिपोर्द  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ?
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 स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्रालय  में  उप  arat  (  श्री  ब०  स०

 मूर्ति ) : (क) जी हां । :  जी  हां  ।

 इस  मामले  को  रद्द  कर  दिया  गया है  क्योंकि  इसे  कोई  दण्डित  अपराघ  नहीं

 समझा  गया  |

 जी  नहीं  ।

 दिल्‍ली  चृहुदु  योजन

 43.  at  भोगेन्द्र  it  औंकार  लाल  बैरवा  :

 श्री  नयनार  :  शी  यशपाल  fag  :

 थ्री  रघुबीर  fag  शास्त्री  :  रामगोपाल  दिलवाले  :

 क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगर  बिकास  मन्त्री  यह  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  नगर  निगम  मै  1968  में  अपनी  एक  विशेष

 don  में  दिल्‍ली  वृहद  योजना  में  उचित  संशोधन  किये  जाने  की  मांग  की  कौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन
 तथा  नगरीय

 विकास  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  (  श्री  ब्०  स०

 मति  )  :  जी  at

 (a)  प्रस्ताव  के  प्राप्त  होने  पर  सरकार  उस  पर  विचार  करेगी  ।

 राष्ट्रमण्डल  के  वित्त  मन्त्रियों  का  सम्मेलन

 44  श्री  भोगेन्द्र

 किस स०  चं०  सामन्त  :

 ना  प्र०  के  देव  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  में  हुए  राष्ट्रमण्डल  वित्त  मन्त्री  सम्मेलन  ने  समुद्र  पार

 के  स्टिंग  क्षेत्र  वाले  देशों  की  सरकारों  और  ब्रिटेन  सरकार  के  बीच  200  करोड़  डालर  के

 mu  के  लिए  हुए  समझौते  पर  सन्तोष  व्यक्त  किया

 यदि  at,  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 कया  सरकार  ने  ब्रिटेन  के  स्टिंग  को  शर्वितदाली  बनाने
 =>
 क  प्रयत्नों  का  समन

 किया

 यदि  तो  इसकी  भारतीय  ant  व्यवस्था  पर  क्या  प्रभाव
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 क्या  area  के  राष्ट्रमण्डल  में  होने  के  कारण  भारत  की  अथ  व्यवस्था  की  लाभ  की

 अपेक्षा  आर्थिक  रूप  से  हानि  हो  रही  और

 सर्दी  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  और

 हां  ।  दूसरे  राष्ट्र मण्डन  देशों  की  तरह  भारत  ने  भी  इस  समझौते  स्टिंग  में  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्दा  स्थिति  q  स्थिरता  लाने  की  दिवा  में  महत्वपूर्ण  कदम  के  रूप  में  स्वागत  किया

 है  ।  भारत  ने  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  प्रणाली  को  सहकारी  और  सुव्यवस्थित  प्रयत्नों  से  साहू  बनाने

 के  उपायों  का  हमेशा  समर्थन  किया  है  ।  प्रसारित  मुद्राओं  ges  स्थिति  न  केवल  मुद्रा

 सम्बन्धी  अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिरता  बनाये  रखने  के  बल्कि  व्यापार  के  सुव्यवस्थित  विकास  के

 लिए  और  विकसित  देशों  को  सहायता  भोर  व्यापार  की  उदार  नीतियों  का  अनुसरण  करने

 योग्य  बताने  के  लिये  भी  वांछनीय  है  ।

 नही ं।

 पह  सवाल  पेंदा  ही  नहीं
 होता  |

 गाज स्यान  में  पीने  के  पानी  को  कमी

 46.  श्री  देवकीनन्दन  पाटो दिया  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगर  विकास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  के  अधिकांश  क्षेत्र  में  भयंकर  सूखे  की  स्थिति

 क्या  वहां  पर  फसलों  के  पैदा  न  होने  के  अतिरिक्त  बहुत  से  जिलों  में  पीने  के  पानी

 की  भी  बहुत  कमी

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  क्षेत्रों  में  नलकूप  लगाने  के  लिये  कार्यवाही

 की  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  हैं  और  अब  तक  उसकी

 क्रियान्विति  में  क्या  प्रगति  हुई  i  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  (  श्री  ब०  स०

 और  राज्य  सरकार  से  मिली
 सूचनानुसार  राजस्थान

 के  26  जिलों  में  से

 खे  की 5  जिलों  नाम  जस  जालौर  तथा  जोधपुर  में  भयंकर

 स्थिति  है  ।

 श्र  राज्य  सरकार  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  500  नलकूप  लगाने  की  एक  योजना

 तैयार  कर  रही  है  तथा  1969  सेतु  लगभग  100  नलकूपों  के  चालू  कर  दिये  जाने

 की  आशा  है  ।

 खम्भात  क्षेत्र  में

 47,  श्री  देवकीनन्दन  पाटोदिया  :  क्या  पैट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  खम्भात  के  निकट  उथले  गहरे  जल  में

 के  प्रदान  पर  भारतीय  तथा  विदेशी  विशेषज्ञों  के  बीच  इस  समय  गम्भीर  मतभेद

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  जबकि  जापान  और  रूस  के  विशेषज्ञ  यह  महसूस  करते  हैं

 कि  उथले  जल  में  सफलतापूर्वक  ड्रिलिंग  करने  के  ब।द  गहरे  जल  में  की  जानी

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  दोनों  प्रकार  के  जलों  में  एक  साथ  करने  को  पसन्द

 करता  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  fata  किया  है  और  इस  मामले  में  तेल

 तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  के  दृष्टिकोण  का  क्या  भ्रौचित्य  है  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  श्री  रघु रा गेया  कौर

 तेल  और  प्राकृतिक  ta  विभागीय  तौर  उथले  पानी  में  aaa  कायें

 लता  चुबंक  कर  सकता  बशर्ते  कि  वह  स्थिर  प्लेट  फार्मज  और  चल-क्ले  नज  (fixed  platforms

 and  floating  cranes  )  जिनके  बारे  में  आयोग  रूसी  अधिक  रियों  के  साथ  बातचीत  कर

 रहा  प्राप्त  करने  में  समर्थ  हो  ।

 आयोग  की  कुछ  पार्टियों  का  यह  विचार  गहरे  व्यसन  कार्य  से  उथले  पानी

 में  व्यसन  अनुभव  जरूरी  स्वीकार  नहीं  स्थिर-प्लेटफार्म  व्यवधान  और  चल  प्लेटफार्म

 व्यसन  की  तकनीकी  एक  दूसरे  पर  निसार  नहीं  ह ै।

 इस  मामले  में  सरकार  आयोग  के  विचार  से  सहमत  है  ।

 श्रम ों चन्द  प्यारे  लाल  तथा  सम्बद्ध  फर्मो  से  इस्पात  के  atal  के  बारे  में

 राजस्व  आसूचना  विभाग  का  प्रतिवेदन

 49.  श्री  के०  रमानी  :

 att  वि०  कु ०  मोहक  :

 at  उमा नाथ  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  26  1968  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5654  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्व  आसूचना  विभाग  ने  अमींचन्द  प्यारे  लाल  तथा  सम्बद्ध  फर्मों  के  साथ

 इस्पात  के  सौदों  के  बारे  में  इस  बीच  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया
 है

 यदि  at,  उसका  ब्यौरा  कया

 इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  प्रतिवेदन  के  कब  तक  प्रस्तुत  किये  जाने  की  सम्भावना  और

 विलम्ब  होने  के  कया  कारण  हैं  ?
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 उप  प्रधान  मन्त्रों  तथा  वित्त  मन्त्रों  मोरारजी  देसाई  )  :  नहीं  ।  राजस्व

 गुप्त  सूचना  निदेशालय  से  कोई  रिपोर्ट  नहीं  आनी  है  ।

 से  ये  सवाल  नहीं  उठते  ।

 दूसरे  वेतन  ora  की  सिफारिशों  की  क्रियान्विति  के  परिणामस्वरूप  व्यय

 50.  थी  नीतिराज  fag  चौधरी  :  क्या  वित्ता  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  1957

 में  दूसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  की  क्रियान्विति  के  परिणामस्वरूप  सरकार  द्वारा  प्रति  वर्ष

 कितना  व्यय  किया  जा  रहा  है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्ता  मन्त्री  (  श्री  मोराजी  देसाई  )  :  द्वितीय  वेतन  आयोग  की

 सिफारिशों  को  स्वीकार  करने  के  कारण  सरकार  को  कितना  अतिरिक्त  वार्षिक  व्यय  करना

 पड़ता  यह  ठीक-ठीक  बताना  सम्भव  नहीं  हैं  ।  द्वितीय  वेतन  आयोग  ने  विभिन्‍न  सिफारिशों

 के  कालरा  होने  वाले  अतिरिक्त  वार्षिक  व्यय  का  39.62  करोड़  रुपये  का  अनुसार  लगया  था  |

 राज्यों  द्वारा  अनुदानों  को  निश्चित  प्रयोजनों  को  छोड

 अन्य  प्रयोजनों  पर  व्यय  किया  जाना

 52.  at  नो ति राज  सिंह  चौधरी  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  द्वारा  पिछले  दो  वर्षों  से  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आयोजित  विकास  व्यय

 के  लिये  दिये  गये  अनुदानों  को  अन्य  प्रयोजनों  पर  व्यय  किया  गया

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  और  1967-68  में  राज्य-वार  गेर

 आयोजित  saa  में  कितनी  राधा  डाली  गई  और

 क्या  उक्त  राशि  को  केन्द्रीय  ऋण  में  बदल  दिया  गया  है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  आयोजना गत

 योजनाओं  के  लिये  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  देने  की  वर्तमान  प्रणाली  के  अनुसार  यह  सहायता

 आयोजना  से  भिन्न  प्रयोजनों  के  लिए  इस्तेमाल  नहीं  की  जा  सकती  ।

 और  ag  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 दस  रूपये  के  ate

 छी  जाज॑  फरनेन्डीज  : 53.  डा०  कर्णों  सिंह  :

 थी  नरसिम्हा  राव  :  थ्री  go  के०  नयनार  :

 क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दस  रुपये  के  नोटों  की  नई
 श्र

 ख़ला  से  परਂ  (  aa  डिमाण्ड  )  के  शब्दों  के

 हटाये
 जाने  के  क्या  कारण  और

 इन  weal  को  हटाने  के  बारे  में  किसने  fata  लिया  है  ?
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 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (  शी  मोरारजी  देसाई  )  और  )  केन्द्रीय

 सरकार  ते  रुपये  के  नोटों  की  नयी  शप  खला  (  सीरीज  )  से  माग  परਂ  (  आन  डिमाण्ड  )

 दादों  को  हटाने  का  निश्चय  भारतीय  रिवेंज  बेक  के  परामर्दा  से  किया  था  तुर्की  नोटों  पर

 थ्रीजी  और  दोनों  भाषाओं  में  इबारत  छापने  के  लिए  जगह  बचाई  जा  सके  ।  भारतीय

 रिज  बंक  अधिनियम  1934  की  घारा  39  के  अनुसार  भारतीय  रिवेंज  बेक  पर  बंक  नोटों  के

 बदले  रुपये  के  सिक्के  मांगे  जाने  पर  वे  सिक्के  देने  का

 दो

 दायित्व  भार  डाला  गया  है  उसको

 देखते  हुए  उपयुक्त  शब्दों  का  कोई  कानूनी  महत्व  नहीं  है  ।

 मेसी  साराभाई  मके  श्राफ  बड़ौदा  द्वारा  निकल  पाऊडर  Hi  आपात

 54.  शी  जाज  फरनेन्डीज  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  मैससे  साराभाई  मक  आफ  बड़ौदा  के  भूतपूर्व  अध्यक्ष  द्वारा  उप  प्रधान  मन्त्री

 को  22  1967  को  दिये  गये  ज्ञापन  में  बताया  गया  है  fe  मैसेज  साराभाई  मक  ने

 विटामिन  लाइसेन्स  के  अन्तर्गत  केटेलिंस्ट  के  रूप  में  प्रयोग  के  लिये  निकल  पाउडर  आयात

 किया  परन्तु  उसको  निकल  सल्फेट  में  बदल  दिया  गया  था  और  उमदा  रसायन  के  रूप  में

 बहुत  ऊ
 चे  मूल्यों  पर  बेचा  गया

 इस  ज्ञापन  को  प्रीति  पर  क्या  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  कोई  काग्रेंवाही  की

 गई  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारा  हैं
 ?

 पोलीस  att  रसायन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  aft  जी  at

 और  जांच  पर  मालूम  हुआ है  कि  क्रैप्स  साराभाई  ae  आफ  बड़ौदा  ने

 वैशेषिक  गुण  के  निकल  सल्फेट  के  परीक्षण  उत्पादन  के  उनके  पास  आयाचित  निकल

 पाउडर  के  2028.6  fag  स्ट्रीक  में  लगभग  ।  12  किलोग्राम  इस्तेमाल  किया  था

 उक्त  फर्म  प्रयोगशाला  अभिषेक  (  Reagents  )  और  निकल  सल्फेट  को  शामिल  करते

 हुए  उमदा  रसायनों  को  तयार  करने  के  लिये  लाइसेन्स  दिया  गया  है  और  ag  इस  सहायता  के

 बारे  में  कच्चे  साल  के  आयात  के  लिये  अधिकृत  है  ।  इस  हट्टी  से  तकनीकी  विकास  के  म

 निदेशक  ने  उक्त  फर्म  द्वारा  उभरा  रसायनों  के  निर्माण  के  लिए  निकल  पाउडर  की  उपयुक्त
 ना  का  प्रयोग  ठीक  सभा है  ।

 सास  सारा  भाई  श्राफ  बड़ौदा  दारा  विटामिन

 फे  संयंत्र  को  क्षमता  का  विस्तार

 55.  थ्री  जाज  फरनेन्डीज  :  क्या  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मन्त्री  यह  यह  बरतने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  मैसेज  सारामाई  मर्क  आफ  सीता  ने Sl!  पुरानी  मशीनों  को

 बदलने  के  नाम  पर  मशीनों  का  आयात  करके  उनसे  अपने  विटामिन  प्रः  के  समाज  की  क्षमता

 का  विस्तार  कर  लिया
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 (a)  यदि  तो  क्या  इस  समवाय  के  विरूद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तों  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 ट्रोलियम  att  रसायन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  शो  रघु राम या  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तामिलनाडु  के  मन्त्री  को  विदेशी  मुद्र

 56.  श्री  जाज  क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तमिलनाड़ु  के  मुख्य  मन्त्री  श्री  सी०  एन०  अन्नादुराई  को  सयुक्त राज्य  अमरीका  में

 अपनी  चिकित्सा  के  उपचार  के  लिए  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  मंजूरी  दी  गई  है

 क्या  मांगी  गई  विदेशी  मुद्रा  की  मं  जरी  देने  में  कोई  आपत्तियां  उठाई  गई  थीं

 क्या  उनके  मंत्रालय  अथवा  इसके  किन्हीं  अभिकरणों  द्वारा  qa  में  श्री  अन्नादुराई

 के  वहां  पर  ठहरने  को  सीमित  रखने  के  बारे  में  कोई  प्राप़्ति  उठाई  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कार  हैं
 ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (  री  देसाई  )
 8,125  डालर  ।

 और  नही ं।

 (7)
 यह  सवाल  पदा  ही  नहीं

 होता
 '

 कोयना  बिजली
 घर  पर  भूकम्प  का  प्रभाव

 57  att  sine  शर्मा :  श्री  बे०  Ho  दास  चौधरी

 श्री  दी०  ao  WAT  श्री  श्रद्धा कर  सुधार

 क्या  सिचाई  धौर  निद्य  त  nest  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कोयना  बिजली  घर  पर  में  आये  भूकम्पों  के  प्रभाव  का  अध्ययन

 करने  के  लिए  विशेषज्ञों  की  आठ  सदस्यीय  समिति  गठित  की  गई  है

 यदि
 तो  उसके  सदस्यों

 के
 नाम  तथा  उसके  निर्देशपद  क्या

 क्या  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन
 प्रस्तुत

 कर
 दिया

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  am  हैं  और  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की

 गई  कौर

 (=)  यदि  तो  समिति  द्वारा  कब  तकਂ  प्रतिवेदन  दिये  जाने  की  संभावना  है
 ?

 सिचाई  घोर  विद्युत  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  (  थी  सिद्ध ओवर
 प्रसाद  )  at

 समिति  के  सदस्यों  के  नम  निम्नलिखित  A:
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 20  1890  लिखित  sat

 (1)  श्री  जमने  संघ  ay जमती  ।

 (2)  श्री  मीकेल  ग्रातालूप  फ्रांस  ।

 (3)  श्री  ग्रांटफ़ाइड  जमनी  ।

 (4)  श्री  फू मिका जो  जापान  ।

 (5)  श्री  एच०  वी०
 ना  भूतपूर्व  के ०  जल  तथा  विद्युत  आयोग

 बिजली  स्कंध  hy  ।

 (6)  श्री  बी०  वी०  तकनीकी  महाराष्ट्र  राज्य  बिजली  बोर्ड  |

 (7)  डा०
 mito  एन०  हेवी

 इलेनॉर
 कलस  इण्डिया  भूपाल ।

 Cony ads  कोयना (8)  sty  बी०  आर०  आर०  मुख्य  .  इन्ही  (  बिजली  )

 पन-बिजली  परियोजना

 समिति  के  विचारार्थ  विषय  निम्नलिखित  हैं

 (1)  gare  इसके  संरक्षण  ate  स्विचगीयर  के  तथा  बिजली  घर  के

 भीतर  और  बाहर  रिलेज  के  विशेष  संदर्भ  कोयना  में  1967

 और  बाद  में  आने  वाले  भूकम्पों  के  प्रभावों  की  जांच  करना  ।

 (2)  भू-स्पन्दनोंਂ  तथा  इसी  प्रकार  के  अन्य  विक्षोभ  के  परिणाम  स्वरूप  हुए

 को  सहने  के  लिए  सहायक  आधार  कम  बेयरिंग  संरचनाओं

 के  अश् विकल्पों  में  पश् वि तेन  सुझाना  |

 (3)  भूकम्पीय  went  को  सहने  के  पारेषशा  पथ  और  उप  केन्द्र  कीः

 मन्त्रियों  के  अभिकरणों  ने  परिवेश  सुभानी  ।

 (4)  बिजलीघर  के  तीसरे  चरण  में  प्रतिष्ठापन  के  अभिकरणों  में  शामिल
 करने

 के

 लिए  कुछ  विशेष  बातें  सुभानी  ।

 हा ं।

 समिति  ने  जनित्र  गाइड  बेयरिंग ों  में  और  मथ  उपकरण  तथा  रिलेज  में

 छोटे-छोटे  संशोधन  gard  हैं  ।  उन्होंने  भूकम्पनों
 को  सहने  के  लिये  कुछ  उपकरणों  को  बड़ी

 दृढ़ता  से  लगाने  के  सम्बन्ध  में  भी  तरीके  सुभाष  हैं  समिति  ने  यह  सुभाव  भी  दिया  है  कि

 मशीनों  के  चालु  होने  (  ट्रिपिंग  )  के  लिए  त्वरणलेखियों  के  प्रतिष्ठापन  करने  की  सभा

 सयता  की  जांच  की  ae.  समिति  के  grat  को  कार्यान्वित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोयना

 योजना  के  अधिकारी  राज्य  सरकार  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  आवश्यक  प्रस्ताव  तैयार  कर

 रहे  हैं  ।

 (=)  प्रश्न  नहीं  gear  ।
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 weitten
 Answers  Kartika  20,  1890  (Saka)

 —

 परिवार  नियोजन  कार्य  क्रम

 58
 श्री  वेरी  इंकर  शर्मा

 :

 श्री  दो०  च०  शर्मा  :

 कया  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 देश  में  परिवार  नियोजन  कार्यक्रमों  में  कितनी  प्रगति  हुई  और

 इस  मामले में  क्या  लक्ष्य  प्राप्त  किये  गये  हैं
 ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शी ०

 चन्द्र
 :  और  अपेक्षित  सुचना  का  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया

 [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  देखिये  yeat  टी०  2024/68  )  |

 तथा

 6 Q  0  at  go  Fo  कापड़िया  :  श्री  श्रीलंका  fag  :

 श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  :  श्री  वश  नारायण  सिह  :

 श्री  नारायण  स्वरूप  शर्मा  :  थी  कंवर  लाल  गुप्त  :

 थी  अटलबिहारी  वाजपेयी  :

 कया  faa  मन्त्री  19  1968,  के  अतारांकित  |  १  ? होकर  संख्या  4248  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यंह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तथा  मलिक  समाचार  पत्रों  को  चन्दा  तथा  श्रे  दाग  देने  वालों  के

 बारे में  जांच  इस  बीच  पुरी  हो  गई

 यदि  तो  जांच  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  कया

 क्या  यह  पता  चला  है  कि  चन्दा  तथा  aaa  करने  वाले  व्यक्ति  विदेशी

 और

 यदि  तो  उनके  नाम  तथा  पते  क्या  हैं  ?

 प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  नहीं  ।

 यह  सवाल  पेदा  नहीं  होता  ।

 और  फिलहाल  केवल  इतनी  ही  सूचना  उपलब्ध  हैं  कि  के  मामले  में

 नेपाल  के  किन्हीं  श्री  देवनारायण  मिश्र  से  50,000  रुपये  का  दान  प्राप्त  हुआ  था  ।

 Complaints  against  Executive  Engineer,  Hydel  Department  U.P.

 62.  Shri  Yashpal  Singh:
 Sbri  Onkar  La)  Berwa  १

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  té  state:
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 (a)  the  number  of  complaints  lodged  by  farmers  and  other  people  with  Government

 against  the  Executive  Engineer  of  the  Hydel  Department  of  U.  during  the  last  two

 years;

 (b)  the  number  of  those  complaints  on  which  departmental  action  was  taken,  the

 number  of  such  complaints  as  were  forwarded  to  Vigilance  Commission  for  investigation
 and  the  number  of  remaining  complaiots  on  which  no  action  has  been  taken;  and

 (c)  the  reasons  for  which  no  action  has  been  taken  onthe  said  remaining
 complaints  ?

 (a)  120.
 The  Dy.  Miaister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad)

 (b)  and  {c)  The  U,  P,.  State  Electricity  Board  have  reported  that  they  have  taken

 action  on  all  the  complaints.  Enquiries  have  been  completed  in  respect  of  39  cases.  The

 remainder  are  under  enquiry,  One  case  has  been  entrusted  to  the  Vigilance  Commission,

 बम्बई  में  तस्करी  से  लाये  गये  सूती  वस्त्र  अनादि  का  पकड़ा  जाना

 63.  थ्री  यशपाल  fag  :  शनी  बे०  कृ ०  दास  चौधरी

 श्री  fo  to  लास कर  :  थ्री  आकार  लाल  बैरवा  :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 व्या  यह  सच  है  कि  31  1968  को  बम्बई  में  महाराष्ट्र  राज्य  के

 चार  विरोधी  ब्योरों  के  अधिकारियों  द्वारा  तस्करी  से  लाया  गया  जापान  में  निर्मित  सूती  वस्त्र

 आदि  का  सामान  पकड़ा  गया

 यदि  तो  पकड़े  गए  सामान  का  मुल्य  कया  और

 (71)  क्या  कोई  गिरफ्तारी  भी  की  गई  है  तथा  सम्बन्धित  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  और
 महाराष्ट्र

 जप  श्रष्टाचार-विरोधी  ब्यूरो  के  अधिकारियों  ने  31  1968  को  बम्बई  में  घाटकोपर  के

 पास  एक  ट्रक  रोका  ओर  उसमें  से  जापान  में  धातु  के  सुत  और  वस्त्र  के लगभग  2.5  लाख

 रुपये  मुल्य  के  23  बादल  पकड़े  ।  50000  रु०  का  मुल्य  का  ट्रक  भी  पकड  लिया  गया  |

 एक  ब्यक्ति  को  गिरफ्तार  किया  गया  और  बाद  में  जमानत  पर  छोड़  दिया  गया  ।

 मामले  की  जांच  पड़ताल  चल  रही  हैं  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  के  लिए  निसिंग  परिषद्  को  स्थापना

 64,  | |  यशपाल  fag  :  घी  ए०  श्रीधरन  :

 श्री  fro  to  भास्कर  :  all  क०

 श्री  वे०  Fo  दास  चौधरी  :  श्री  र  >  क् ०  सिह

 श्री  औंकार  लाल  बैरवा :

 परिवार  नियोजन  एवं  att  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
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 (*)  कया  दिल्ली  प्रशासन  के  लिये  कोई  नसिंग  परिषद्‌  स्थापित  करने  का  कोई  सुभाव

 विचाराधीन  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  है
 ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ब०  स०

 :
 जी  al  |

 (=)  प्रस्तावित  परिषद  फ्रीडा  लेने  तथा  निकला  करने  का  काम  करेंगी  ।

 र  कौ पुर्जों  कोसी  नहर  क्षेत्र  के  बारे  में  कनाड़ा  सरका  sou  सिफारिश

 65  1... |  यशपाल  fag

 थी  औंकार  लाल  बैरवा

 क्या  सिचाई  शौर  विजय  त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कनाड़ा  सरकार  द्वारा  जिसने  पूर्वी  कोसी  नहर  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  किया  कया

 कौर मुख्य  सिफारिशें  की  गई

 उस  पर  सरकार  ,  की  प्रतिक्रिया  है
 ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्ध  दवा  (#)  और  (  कनेडियन

 टास्क  फार्स  जिसने  कोसी  क्षेत्र  का  दौरा  किया  इस  परियोजना के
 सम्बन्ध  में  सिफारिशें

 तो  कोई  नहीं  की  परन्तु  यंह  eer  है  कि  इस  प्रेशर  की  बड़ी  योजनाओं  के  लिये  कोसी  क्षेत्र

 विकास  कमिश्नर  जसे  कार्यालयों  का  खोला  जाना  बड़ी  अच्छी  बात  है  |

 नायलोन  के  पराईओट  का  कपड़ा

 66  श्री  मीठा लाल  मीना

 श्री  सु०  कु०  कापड़िया

 कया  श्रावास  तथा  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नया  ag  1965-66  में  सरकार  ने  नाइलोन के  पैराशूट  के  कपड़े  की  सप्लाई  के

 लिए  भारतीय  निर्माताओं  को  झ्रार्डर
 faa

 am  यह  सच  है  अवमूल्यन  के  पश्चात  मुल्यों  के  बारे  में  कुछ  विवाद  ' उत्पन्न

 हो  गया

 a  Fs  =  जा  सड यदि  तो  क्या  वह  विवाद  अब  ्  के  layed  नह ं  गया  और

 कया
 भी

 सच
 है  कि  यद्यपि

 देश
 में

 पर्याप्त
 भण्डार  सरकार  अब

 भी  इसका  आयात  कर  रही  है  ?
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 निर्माण  आवारा  तथा  पुत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  इकबाल
 :

 at  |

 |  हल्के  aaa  के  नाइलोन  के  वस्त्र  (1.1  की  सप्लाई के  लिए  1965-66  में  भारतीय

 निर्माताओं  को  पांच  ठेके  दिए  गए  थे  ।

 और  एक  निर्माता  द्वारा  मूल्य  बढ़ाने  की  मांग  करने  पर  जो  एक  विवाद

 उत्पन्न  हुआ  ag  निपटाया  जा  चुका  है  |

 हल्के  वजन  के  नाइलोन  के  वस्त्र  के  निर्माण  के  लिए  जिस  धागे  की  जरूरत  होती

 बह  देश  में  तौयार  नहीं  होता  ।  इसलिए  सरकार  कुछ  मात्रा  में  नाइलोन  का  वस्त्र  विदेशों  से

 आयात  करनें  का  यत्न  कर  रही  हैं  ।  धागे  से  भारत  में
 ही  निमित  नाइलोन  के

 ata
 को  ख़रीदने  का  भी  प्रयत्न  किया  जा  रहा  बात  मांगे  जाने  वाले  fae  और  वितरण  की

 शर्ते  आदि  उचित  हों  ।

 यात्री  चैकों में  लालसा
 जी

 श्री  कठ  लक प्पा

 श्री  ए०  श्रीधरन  . a

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 fa

 यह  सच  ह  कि  राजधानी  डालर  यात्री  चैकों  में  संगठित  स्प  से  जालसाजी

 हो  रही

 और यदि  तो  बया  सरकार  ने  इस  मामले  की  जांच की  ्

 T)  जाल साजों  के  इस  संगठन  को  समाप्त  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 गई  = ए

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  चित्त  मंत्री  मोरारजी  (®)  से  (7)  प्रवर्तन  निदेशालय

 द्वारा  पकड़े  गये  मामलों  से  लगता  है  ..  कि  दिल्‍ली  में  कुछ  जालसाज  दल  विभिन्‍न  विदेशी
 ft qaratt के

 चेकों
 तथा  विदेशी  मुद्रा  विनिमय  के  अन्य  प्रकार  के  लेन-देनों  में  विदेशी

 मुद्रा  विनिमय  विनियमन  1947  का  उल्लंघन  कर  रहे  ऐसे  मामलों  को  पकड़ने

 के  जालसाजी  के  चल  से  तोड़ने  तथा  उनमें  ग्रस्त  व्य॑क्तियों/एजेंसियों  को  जाहिर  करने  के

 प्रवर्तन  निदेशालय  द्वारा  जांच  पड़ताल  की  जाती  है  ।  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध

 कानून  के  उपबन्धों  के  अनुसार  उपयुक्त  कार्य बही  की  जाती  है  ।

 Hospitals,  Schools  and
 other

 lastitutions  run  by  Foreign  Missionaries

 68.  Shri  Ram  Gopal  Shalwale
 :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  amount  of  grant  and  aid  given  annually  by  Government  to  the  schools,
 hospitals  and  other  institutions  ruo  by  foreign  missionaries;

 (0)
 whether  it  is  a  fact  that  Government  give  more

 grant
 to  them

 as  compared
 to

 (hat  given  to  other  institutions;  and

 {c)  ifsc;  the  amount  of  grants  and  aid  given  to  institutes  run  by  the  foreign  Chri
 stian  missionaries  during  the  last  three  years,  State-wise  and  year-wise  ?
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 The  Deputy  Pri  re  Mi  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai):  (a)  to

 (0)  The  information  is  be  ng:  lected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  as  soon

 as  received,

 Grants  to  Voluntary  Organisations

 9.0  Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :  Will  the  Ministeriof  Social  Welfare  be  pleased  to

 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Central  Government  provide  grants  to  those  volun

 tary  organisations  which  are  engaged  in  providing  facilities  to  Adivasis  and  Harijans

 living  in  border  areas  aod  propagate  nationalism  among  them;

 (0)  ifso,  the  names  of  each  such  organisations  with  the  amount  of  grant  provided

 during  the  last  three  years:

 (c,  if  not,  the  reasons  therefor;  and

 (d)  whether  Government  propose  to  provide  grants  to  such  organisations

 The  Minister  of  State  in  the  Department  of  Social  Welfare  (SMT.  Phatrenu  Guha):

 The  Department  of  Social  Welfare  is  giving  grants  to  some  voluntary  organisations  of  an

 All-India  character  working  for  the  welfare  of  the  Scheduled  Castes  and  the  Scheduled

 Tribes.

 (b)  Astatement  showing  grants  given  in  the  past  three  years  to  such  organisations

 working  in  the  border  areas  is  as  hereunder,

 Statemente

 a  —=

 No.  |  Name  of  the  organisation  ||  Grant-io-aid  released  in

 |  1966-67,/1  967-68,  (1968-09
 a

 Ramakrishna  Mission,  2,52,000  288,402  2,87,000

 Ramakrishna  Mission,
 Silchar.  17,050  21,120 19,200

 Ramakrishna  Mission,
 Along.  -  94,288

 Bha  tau rati  ya  Adimjati,
 Sevak  Sangh  (for  wo  TA- ele

 in  NEFA)  35,600  41,200  21,500

 (c)  and  (d)  Does  not  arise.

 घायल  इंडिया  लिमिटेड

 70.  श्री  चिन्तामणि  पारिणग्रहो  :

 शनी  एस०  कार  विधानी :

 क्या  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  dat  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सिफारिश  के  अनुसार  सरकार  ने  आयल  इडिया  लिमिटेड  में  50  प्रतिशत

 से  अधिक  देयर  प्राप्त

 करने
 के  लिये  कार्यवाही  की  शरीर
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 यदि  तो  सरकार  का  आयल  इंडिया  लिमिटेड  में  50  प्रतिशत  से  अधिक

 शेयर  कब  तक  प्राप्त  करने  का  विचार है
 ?

 पैट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्रालय  में
 राज्य

 मंत्रो
 रघु रामे यों )  :

 सरकार  ने

 इस  उद्देश्य  के  लिए  बर्मा  आयल  कम्पनी  के  साथ  बातचीत  की  थी  किन्तु  उक्त  कम्पनी  ने  सम

 साझेदारी  की  वर्तमान  पद्धति  में
 परिवर्तन

 के  लिए  अनिच्छा  प्रकट  की  है  ।

 परिवर्तन  सामान्यतः  aifzat  में  सहमति  होने  पर  लाया  जा  सकता  है  |  यह

 बताना  कठिन  है  कि  यह  कब  सम्भव  हो  सकेगा  |

 विश्व  द्वारा  भारत  को  सहायता

 भी
 चिन्तामणि  पाशिग्ही  क्या

 वित्त  मंत्री
 यह

 बताने  की  बरपा  करेंगे  कि

 क्या  विश्व  बेक  नये  अध्यक्ष  द्वारा  विकासशील  देशों में  हो  रहे  कार्यों का

 पुनर्विलोकन  करने  के  समिति  नियुक्त  fea  जाने  से  विश्व बैंक  द्वारा  भारत  को  दी  जाने

 बाली  सहायता  का  मामला  खटाई  में  पड़  गया  है

 यदि  हां  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्या  इस  प्रकार  के  पुनर्विलोकन  देशों  में  किये  गये  हैं
 ?

 उप  प्रधान
 मंत्री

 तथा  चित्त  मंत्री  मोरारजी  (%)  नहीं  ।

 यह  कम  विकसित  देशों  के  विकास  पर  पिछले  20  वर्षों  में  विदेशी

 aeruat | ET के  प्रभाव  की  समीक्षा  करेगा  औरउसके  अध्यक्ष  कनाड़ा  के  भूतपूर्व  प्रधान  श्री  टेस्ट

 बी०  पियसंन हैं  ।  यह  आयोग  इस  बात  पर  भी  विचार  करेगा  कि  अगले  10  वर्षों  में  tet

 अगली  पीढ़ी  बहुत  से  कम  विकसित  देशों  को  देने  के  लिए  कौनसे  तरीके  अपनाये

 जाने  चाहिएਂ  और  सहायता  की  मात्रा  को  क्या  क्रम  होना  चाहिए  ताकि  थे  देश  लगातार

 विकास  कर  सकें  और  अन्त  में  आत्मनिर्भर  हो  सकें  ।  इस  aden  और  विचार  के  दौरान

 fara  बक  विकासशील  देशों  को  सामान्य  रूप  से  सहायता  देता  रहेगा  ।  इसलिए  जब  आयोग

 यह  काम  करता  रहेगा  तद  भारत  या  किसी  दूसरे  देश  को  सहायता  देने  का  मामला  खटाई  में

 पड़ने  का  सवार  पदा  ही  नहीं  होता  ।

 यह  सवाल  पदा  ही  नहीं  होता  ।

 जहां  तक  भारत  का  सम्बन्ध  विकास  के  लिए  आयोजना  तैयार  करते  समय

 विदेशी  सहायता  के  भारत  के  विकास  पर  पड़े  प्रभाव  का  और  भविष्य
 नत
 q  उसके  महत्व  का

 अध्ययन  समय  समय  पर  किया  जाता  है  |

 सहमति
 बेसिन  में  खोज  कप

 72  थ्री  चिन्तामणि  पार्तिय्रही  कया  पेट्रोलियम  alt  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 PU  करेंगे  कि
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 क्या  चिलका  भील  क्षेत्र  और  महानदी  बेसिन  में  तेल  के  भण्डारों  का  पता  लगाने

 के  बारे  में  प्रारम्मिक  खोज  कार्य  पुरा  हो  गया

 यदि  तो  अब  तक  किये  गये  खोज  कार्य  का  ब्यौरा  क्या  और

 उड़ीसा  के  क्षेत्रों  में  प्रयोगात्मक  ड्रिलिंग  era  कब  प्रारम्भ  करने  का  सरकार  को

 विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  चिलका  भील

 क्षेत्र  में  कोई  कार्य  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  इस  क्षेत्र  में  तल  और  प्राकृतिक  गेंस  मिलने  को

 संभावनाए  नहीं  हैं  ।  महानदी  बेसिन  में  कुछ  प्रारम्भिक  व्यसन  कार्य  किया  गधा  है  ।  कुछ
 काम

 अभी  हो  रहा  है  ।

 बारीपाड़ा  क्षेत्र  में  बल  हश्यांशन  की  भूगर्भीय  जांच  और  महानदी  डेल्टा
 सेत  में

 फोटो जियो  मार फोलो  निकल  कार्य  मुकम्मल  हो  गया
 है

 ।  कोस्ट

 लाइन  और  चिलका  भील  से  चांदवाली  तथा  राजनगर  के  साथ  जाती  लाइन  के

 बीच  के  में  गुरुत्व  एवं  चुम्बकीय  सर्वेक्षण  कार्य  पुरे  हो  गये  हैं  ।  बालेश्वर  क्षेत्र  में

 भी  गुरुत्व  तथा  चुम्बकीय  सर्वेक्षण  कार्य  पु रेहो  गये  हैं  ।  उपयुक्त  दोनों  क्षेत्रों  के  बीच  स्थित

 इलाके  में  गुरुत्व  तथा  सर्गेक्षणा  कार्ला  हो  रहा  हैं  ।

 (7)  डीलिंग  कार्य  कब  शुरु  होगा  यह  इतना  पहले  बताना  कठिन  यह  मुख्यतः

 भूकम्पीय  सर्वेक्षणों  के  परिणामों  पर  feat  करेगा  जो  अभी  करने  हैं  ।

 श्रोवरसियरों  को  पदोन्नति

 73.  शी  सोम  सुन्दरम  :  कया  भ्राता  तथा  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  जून  तथा  1954  में  भरती  किये  गये  ओवरसियरों

 को  1964  और  1966  में  पदोन्नत  किया  गया  था  और  1954

 में  तथा  उसके  बाद  भारती  किये  गये  सिविल  ओवरसियर ों  को  अभी  तक  भी  पदोन्नति  नहीं

 दी

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सीधी  भरती  से  लिये  गये  लोगों  के  लिये  रिक्त  पद

 आरक्षित  करने  और  उनके  प्रशिक्षण  की  अवधि  को  घटा  कर  उनकी  नियुक्ति  करने  के  कारण

 योग्य  तथा  अनुभवी  ओवरसियर  पदोन्नति  के  अवसरों  से  उचित  रह

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  बिचार  उन  की  पदोन्नति  करने  के

 मामलों  पर  विचार  करने  का  है  जो  12  वर्षों  से  लेकर  14  वर्षों  की  अवधि  से  सेवा  में  और

 क्या  सीधी  भर्ती  से  रिक्त  पदों  को  भरने  की  प्रथा  को  समाप्त  करने  का  भी

 सरकार  का  विचार  है  ?

 श्रीवास  तथा  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इकबाल  ।  यह  सच

 है  कि  कमी  तक  विभागीय  पदोन्नति  समिति  पदोन्नति  के  1954  तक  ही

 भरती  किए  गए  भोवरसियपरों  के  मामलों  पर  fi वचा is  et  ग्न्य |
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 सीघी  भरती  के  लिए  रिक्त  स्थानों  का  सरकारी  आदेशों  के  अस्तंगत

 किया  जाता  है  ।  प्रशिक्षण  की  भाषी  में  कमी  तभी  की  जाती  है  जब  सेवा  के  लिए  ऐसा

 श्यक  हो  जाए  ।  अतएव  यह  कहना  सच  नहीं  है  कि  इन  कारणों  से  अनुभवी  ओवरसियर

 आफीसर )  पदोन्नति  के  अवसरों  से  काफी  हद  तक  वंचित  रह  जायेंगे  ।

 विभागीय  पदोन्नति  समिति  जब  पदोन्नति  के  लिए  सूची

 बनाने  के  लिये  तब  विचार  परिधि  में  आने  वाले  सभी  भओवरसियरों  के  मामलों  पर

 विचार  करेगी  ।

 नहीं  ।

 होटलों  के  का  विदेशी  मुद्रा  में  भुगतान

 74.  श्री  हरदयाल  देवगण  :  कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fr

 कया  यह  सच  है  क  जालसाजी  के  सौदों  को  रोकने  केंदिय  से  सरकार  का

 बिचार  पर्यटकों  के  लिये  होटल  के  बिलों  का  भुगतान  अनिवार्य  रूप  से  विदेशी  मुद्रा  में  करने

 की  व्यवस्था  का

 यदि  at,  तो  इस  योजना  को  कब  तक  क्रियान्वित  किये  जाने  की  सम्भावना

 और

 (7T)  इस  योजना  को  कार्यान्वित  किये  जाने  से  कितनी  विदेशी  मुद्दा  की  बचत  होने

 की  सम्भावना  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  से  इस  प्रकार  के

 एक  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 केन्द्रीय  उत्पादन  तथा  सीना  शुल्क  दिल्‍ली

 75,  et  लताफत  करलो  at:  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  20  1968  की  रात्रि  को  केन्द्रीय  उत्पादन  सीमा  शुल्क  के

 कलेक्टर  दिल्‍ली  के  कार्यालय  में  एक  बक्से  में  रखे  हुए  चोरी  जाने  वाले  कागजों  के  अतिरिक्त

 केन्द्रीय  उत्पादन  तथा  सीमा  शुल्क  दिल्‍ली  के  क्षेत्राधिकार  में  किसी  कार्यालय/शाखा

 अनुमाग/एकक  आदि  से  कोई  और  fears  भी  गायब

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या

 क्या  इन  कागजों  के  गुम  होने  के  लिये  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई

 शासनिक  कार्यवाही  की  गई  और

 कागजों  के  गुम  होने  की  जिम्मेदारी  ठहराने  में  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  नहीं  ।  20  फरवरी

 =)  काए
 a 1968  क  रात  को  हुई  चोरी  के  बाद  फाइलें  खोने  घटना  रेखीय  उत्पादन  शुल्क

 समाहूर्ता  की  जानकारी  में  नहीं  आई  है  ।
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 और  ये  प्रश्न  tar  नहीं  होते  ।

 जब  कभी  रिको  खोने  की  घटना  का  पता  चलता है  तो  fears  को  हानि  को

 जिम्मेदारी  निश्चित  करने  के  लिए  पूछ-ताछ  की  जाती  है  और  मामले  के  गुरा  दोषों  के  अधार

 पर  सम्बन्धित  अधिकारियों  के  खिलाफ  विभागीय  कायंवाही  की  जा  सकती है
 ।

 भ्रधघिकारियों  को  अपनी  सफाई  देने  का  मौका  देने  के  बाद  प्रत्येक  मामले  का  निरोध  उसके  गुण

 दोष  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।.

 Central  Allocations  to  Uttar  Pradesh

 76.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Uttar  Pradésh  Government  h-ve  spent  the  entire  amount  allocated

 10  itfor  the  year  1957.68;

 (b)  if  so,  the  details  of  the  expenditure  incurred  and  the  details  regarding  the

 items  where  the  amount  spent  was  less  than  the  amount  allocated;  and

 (c)  the  amount  of  financial  assistance  granted  by  the  Centre  to  Uttar  Pradesh  in

 the  form  of  loans  and  grants  during  1966-67  and  1967-68  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance,  (Shri  Morarji  Desai)  :
 (a)  to  (c):

 A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House.  [Placed  in  Library.  See.  No.  Lt.
 2023/68]

 Assistance  to  Goldsmiths  in  U.  P.

 77.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  tbe  amount  sanctioned  by  the  Central  Government  till  October,  1968  for  the

 purpose  of giving  assistance  to  the  goldsmiths  of  Uttar  Pradesh;  and

 (b)  the  number  of  goldsmiths  who  have  been  given  assistance  so  far  ?

 The  Deputy  Prime.  Minister  and  Minister  of  Finence  (Shri  Morarji  Desai)  (a)  The

 total  amount  sanctioned  by  the  Central  Government  to  the  Government  of  Uttar  Pradesb

 upto  31.10.1968,  as  advances  for  loans,  as  grants  for  ex-gratia  payments  to  goldsmiths
 in  distress  and  as  reimbursement  of  expenditure  on  educational/technical  training  assis-

 tance  to  goldsmiths  and  their  dependents,  is  Rs.
 1,48,36,572.00,

 (9)  13,138  goldsmiths  and  their  dependents  have  received  assistance  under  various

 schemes  for  rehabilitation  of  goldsmiths  in  Uttar  Pradesh.

 काला  धन

 Be  eft  fasta  पाण्डेय  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा

 करेंगे  किः

 वर्ष  1967  से  अब  तक  वस्तुओं  और  नकदी  के  रूप  में  कितने  काले  धन  का

 पता  गया

 1967  से  अब  तक  कितने  मुकदमें  चलाये  गये  और  कितने  व्यक्तियों

 को
 दण्ड  दिलाया  गया  ;  और

 इसमें  कितने
 व्यक्ति  अन्त ग्रस्त  पाये  गये  ?
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 जप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्र  मोरारजी  :  1-1-1967  से

 30-9-1968  तक  की  अवधि  में  ली  गई  तलाशियों  के  कारण  वस्तु ग्न ों rar  नकदी  दोनों  रूप

 में  पकड़े  गये  लेखा  वाला  घन  की  कुल
 रकम

 1,22,65,511  रुपये है  ।

 उपयुक्त  अवधि  tig  मामलों  में  आयकर  अधिनियम  के  अन्तर्गत  और  5

 मामलों  में  भारतीय  दण्ड  सहित  के  ग्रस्त  सजा  देने  योग्य  अपराधों  के  लिए  इस्तगासा  की

 कार्यवाही  की  गयी  है  ।  उक्त  अवधि  में  एक  मामले  में  सजा  दिलायी  गयी  ।

 \
 उपयु क्त

 अवधि  में  201  मामलों  तलाशियां  ली  गयी  ।  जिन  व्यक्तियों  के

 खिलाफ  इस्तगासा  की  कार्यवाही  की  गयी  है  उनकी  संख्या  36  है  ।

 विदेशो  मुद्रा  सम्बन्धों  नियमों  के  उल्लंघन  के  मामले

 9.0  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सव  है  कि  पिछने  पांच  महीनों में  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  नियमों  के

 उल्लंघन  के  कुछ  नये  मामलों  का  पता
 चला

 और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  कौर  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोर
 ss
 रजा  :  और  सुचना

 इकट्  की  जा  रही  है  और  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायगी  ।

 बीमा  सम्बन्धी  दावे

 80.  थी  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच
 है

 कि  बीमा  की  अवधि  पुरा  हो  जाने  और  मृत्यु  के  मामलों  में

 बीमे  के  दावों  की  राशि  बढ़  रही

 यदि  तो  31  ara,  1967  और  31  1968  को  यह  राशि

 कितनी  at

 उसके  क्या  कारण  और

 क्या  विवादास्पद  पालिसियों  का  तिवारी  न्यूनतम  समय  में  करने  के  लिये  कोई

 कार्यवाही  की  जा
 रही  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  हां  ।  चालू  कारोबार

 में  वृद्धि  के  साथ-साथ  मृत्यु  से  उत्पन्न  और  परिपक्व  पालिसियों  के  दावों  के  बढ़ने  की  आशा  है  ।

 फिर  निगम  की  दावों  सम्बन्धी  feel  की  दरों  और  बीमारियों

 के  मूल्यांकनों  के  आधार  पर  बनाई  गई  धारणा  के  अनुकूल  ही  है  |
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 31  ज  को  बकाया  दावे  करोड़  रुपयों  मे ं)

 1968  1967

 मृत्यु  से  13.33  11.75

 परिपक्वता  से  7.58

 (t)  मृत्यु  और  adi  के  कारण  देय  बने  दावों  का  निपटारा  नहीं  होने

 के  मुख्य  कारण  ये

 (1)  दावे  दारों  से  दावा-पत्र  ठीक  ठीक  at  हुए  वापिस  नहीं  आए  |

 (2)  उम्र  का  प्रमाण  नहीं  प्राप्त  न  ।

 (3)  हर्कदारी  के  बारे  में  विवाद  |

 (  4
 \
 /  जल्दी  से  पेश  दावों  के  मामलों  में  आवश्यक  जांच  पड़ताल  |

 (5)  पा लिसी धारियों  अधिकांशतः  चुकता  पालिसियों  से  पता  नहीं

 मालूम  होना  ।

 (6)  विनिमय  नियंत्रण  सम्बन्धी  औपचारिकताओं  की  पूति  बाकी  रहना  |

 x

 (7)  पालिसी  के  दस्तावेजों  का  खो  वयस्कों  के  दावे  afr  ।

 हां

 उड़ीसा  में  बड़ी  ate  मध्यम  परियोजनाओं

 82.  श्री  क०  प्र०  सिंह  देव  :  क्या  सिचाई  घौर  fan  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  चौथी  योजना  अवधि  में  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  में  बड़ी  और  मध्यम

 योजनाओं  को  आरम्भ  करने  का  है  ;

 यदि  तो  उनकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  और

 (7)  यदि  तो  इसके  क्या  कारा  हैं  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्नालय  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  हां  ।

 ate  चतुर्थ  योजना  को
 अभी  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 खम्मात  की  लाडी  में  तेल  को  खोज  के  सम्बन्ध  में  जापानी  विशेषज्ञों  का  दौरा

 83.  श्री  ह् ०  To  fag  देव  :  at  हरदयाल  देवगुणण  :

 ot  रघुवीर  fag  शास्त्री  :  ait  स०  ध्रगाड़ी  3

 गया  पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्री  ae  बनने  की  कृपा  करेंगे  किः
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 क्या  यह  सच  है  कि  खम्भात  के  तट  दूर  क्षेत्र  में  तेल  के  लिए  ड्रिलिंग  के  सम्बन्ध

 में  जापानी  विशेषज्ञों  के  एक  दल  ने  हाल  में  भारत  का  दौरा  किया

 यदि  तो  उन्होंने  क्या  सिफारिशें  की  कौर

 उन  पर  सरकर  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 जी  et

 उन्होंने  खम्भात  की  खाड़ी  के  गहरे  पानी  में  व्यक्त  काय  के  लिये  बिकी  पर  दो

 वैकल्पिक  उपकरण  सप्लाई  करने  और  प्रारम्भिक  अवधि  में  व्यसन  कार्य  करने  तथा  यथासमय

 पूरी  जिम्मेवारियों  को  संभाल  लेने  के  लिये  भारत  के  व्यक्तियों  के  प्रशिक्षण  में  सहायता  के

 लिये  प्रस्ताव  दिये  थे  ।

 खम्भात  की  खाड़ी  में  व्यसन  काय  लिये  पहले  से  प्राप्त  अ-य  कई  प्रस्तावों  के

 साथ  ये  प्रस्ताव  सरकार  के
 विचाराधीन  हैं  ।

 दिल्‍ली  के  अस्पतालों  का  कार्य  संचालन

 $4.  श्री  रास  स्वरूप  विद्यालयों  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगर  विकास

 मंत्री  य  ५  बताने  को  कृपा  करेंगे

 (*)  बया  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  के  लिये  बनाई  गई  संसद  सदस्यों  को

 चारिक  सलाहकार  समिति  ने  दिल्‍ली  के  अस्पतालों  के  कार्य  संचालन  के  सुधार  के  बारे  में

 सवंसम्मति  से  कुछ  सिफारिशें  की

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  कया  भोर

 ()  प्रत्येक  सिफारिश  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  fasta  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  ब०  सु०

 मति  )  :  से  अनौपचारिक  सलाहकार  समिति  ने  29-4-1968  को  यह  सुभाव
 दिया  था  कि  दिल्‍ली  के  सारे  अस्पतालों  को  केन्द्रीय  सरकार  अपने  अधीन  ले  ।  इसी  दौरान

 दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  सरकारी  अस्पतालों  की  कार्य  प्रणाली  के  बारे  में  अस्पताल  जांच  समिति

 की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  जिस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  अनौपचारिक  सलाहकार  समिति

 ने  ate  कोई  सिफारिश  नहीं  की  है  ।

 ध्रनुसुचित  जातियों  तथा  ध्रनुसुचित  आदिस  जातियों  के  छात्रों  को  छात्रवृत्तियां

 85.  थ्रो  राम  स्वरूप  बि शा र्थी  :  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  अनुसूचित  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  तथा  अन्य

 पिछड़े  वर्गों  के  मेट्रिक  से  बाद  की  कक्षाओं  में  पढ़ने  वाले  छात्रों  को  मिलने  वाली  छात्र  व  त्तियों

 उन्हें समय
 पर  नहीं  मिलती  जिससे  छात्रवृत्तियां  देने  का  उद्देश्य  ही  विफल  हो  जाता
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 aq  1966-67 में  कितने  छात्रों को  महीनों से
 अधिक  के  बाद

 छात्रवृत्तियां  दी  गई  अ्रौर

 (7)  इसके  क्या  कारण  थे  ?

 समाज  seater  विभाग  में  राज्य  मंत्री  )  से  विस्तृत

 सुचना  राज्य  सरकारों  तथा  संघ-राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  एकत्रित  की  रही  तथा  प्राप्त

 होने  पर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 Increase  in  Rates  of  Electricity  for  Agricultural  Purposes

 हि  Shri  Prakash  Vir  Shastri
 Shri  Rabi  Ray  :
 Shri  Shiv  Kumar  Shastri

 Will  {he  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state  ६

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  farmers  are  facing  hardships  in  the  matter  of  irri-

 pation  as  a  result  of  increase  of  eight  rupees  per  horse-power  in  the  rate  of  electricity

 in  U.P.

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  said  increase  has  also  affected  the  industries

 adversely;  and

 (0)  if  so,  whether  Government  [107056  to  reconsider  the  said  decision  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power (  Shri  Siddheshwar

 Prasad  (a)  and  (b)  ९12५६" 10115  were  received  against  the  introduction  by  U  P

 State  Electricity  Board  from  1.7.68,  of  a  fixed  charge  of  Rs.8  per  BHP  per  month  for

 small  and  medium  power  loads  inclusive  of  industrial  and  agricultural  Joads

 (c)  As  a  special  case,  U.P.  State  Electricity  Board  have  revised  the  agricultural
 tariff  to  a  unit  charge  of  15  paise  per  unit  only  subject  to  an  annual  minimum  guarantee
 of  Rs.  100  per  BHP  for  the  first  year,  to  be  raised  to  Ry.  110  per  B  ए  for  the  next  yea

 and  Rs.  120  per  BHP  thereafter  Power  for  agricultural  processes  |  ke  thrashing,  cane

 crushing,  chaff  cutting  etc.,  will  also  be  supplied  on  the  same  tariff.

 Allotment  of  Land  to  Yogashram  and  Feroze  Gandhi  Memorial  in  New  Delhi

 87.  Shri  Prakash  Vir  Shastri
 Shri  Shiv  Kumar  Shastri

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Supply  be  pleased  to  state:

 (a)  the  progress  so  far  made  in  regard  to  the  allotment  of  land  to  Yogashram  and

 Fcroze  Gandhi  Memorial  near  Gole  Post  Office,  New  Delhi;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  Indian  Institute  of  Constitutional  and  parliamentary
 Studies  has  also  asked  for  land  from  Government  for  the  purpose  of  constructing  their
 own  building;  and

 (c)  ल  so,  the  reasons  for  which  Government  have  allotted  land  near  Parliament
 House  to  other  Institutions  and  not  to  his  Institute  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Works,  Housiog  and  Supply  (  Shri  Iqbal
 Singh  )  (a),  (i)

 The
 earlier  decision  to  allot  the  land  under  Chummery  No,  1  near  Gole
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 Post  Office  to  the  Yogashram  has  been  revoked.  The  question  of  allotment  of  an  alterna-
 tive  site  nearby  is  under  consideration.  (ii)  The  Feroz  Smarak  Samiti  bas  applied  for

 the  allotment  of  land  for  the  construction  of  an  office  building  comprising  a  meeting  hall,
 a  library,  rooms  for  research  officers,  visiting  journalists  and  Members  of  Parliament.
 It  is  proposed  to  allot  to  them  a  plot  of  land  in  the  institutional  area  opposite  the  Chelms-
 ford  Club.  The  area  is  yet  to  be  developed  and  the  lay-out  approved.

 (b)  The  Institute  of  Constitutional  and  Parliamentary  Studies  has  applied  for  a

 plot of  land  near  the  Parliament  House  or  in  one  of  the  following  areas:

 Gol:  Post  Office,  Rafi  Marg,  Lodi  Road,  Rouse  Avenue,  Diplomatic  Enclave.

 c)  No  final  decision  has  so  far  been  taken  about  the  plot  to  be  allotted  to  the

 Institute.  Their  request  for  land  near  the  Parliament  House  is  being  considered.

 T.  Cases  in  Delhi

 88.  Shri  Prakash  Vir  Shastri  Shri  K.  Lakkapa  :

 Shri  Shiv  Kumar  Shastri  :  Shri  Yashpal  Singh  :

 Shri  A.  Sreedharan  :

 Will  the  Minister  of  Health,  Family  Planning  and  Urban  Development  be  pleased  to
 Slate  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  number  of  T.  B.  patients  is  continuously  increasing
 in  Delhi;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  present  two  B.  hospitals  are  not  able  to

 cope  with  the  increasing  incidence  of  tuberculosis;  and

 (c)  ifso,  whether  Government  have  any  other  scheme  under  their  consideration  in
 this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health,  Family  Planning  and  Urban  Develops
 ment (  Shri  Murthy  )  :  (a)  No  survey  has  been  undertaken  since  1958  regarding
 the  incidence  of  T.B.  in  Delhi.  The  number  of  patients  diagnosed  to  be  suffering  from
 J.B.  ao  not  show  any  significant  change  from  year  to  year  in  relation  to  the  population.

 (b)  Stress  is  laid  on  the  domiciliary  treatment  of  the  T.B.  patients  through  a  chain
 of  9  T.B.  clinics  in  Delhi,  The  present  tuberculosis  beds  (1506)  which  are  available  in
 various  institutions  in  Delhi  complement  the  domiciliary  treatment  scheme  and  are  consi-
 deied  fairly  adequate.

 (c)  The  Delhi  Municipal  Corporation  have  a  scheme  to  augment  the  number  of
 T.B.  beds  in  the  IV  Plan  and  to  add  a  T.B.  Clinic.

 Floods

 Shri  Ranjit  Singh  : 89.  Shri  Narain  Swarup  Sharma  ह

 Shri  Jagaonath  Rao  Joshi  है  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  places  where  the  problem  of  floods  has  been  solved  permanently
 through  the  measures  adopted  by  Government  in  this  regard  during  the  last  20  years;  and

 (b)  the  names  of  the  places  where  this  problem  is  likely  to  be  solved  permane:  tly
 during  the  Fourth  Five  Year  Plan  period  in  view  of  those  measures  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwart

 Prasad  )  :  (a)  and  (b):  To  provide  protection  against  floods  at  all  times  and  at  all  places

 is  peither  technically  nor  economically  feasible.  Flood  protection  measures  are  therefore

 intended  to  reduce  the  damage  due  to  floods  to  the  extent  economically  justifiable  taking

 Since,  1954,  when  a into  consideration  the  importance  of  the  areas  requiring  protection.
 National  flood  control  programme  was  initiated,  60  lakks  hectares,  representing  30%  of

 the  area  liable  to  be  affected  by  floods  has  been  given  reasonable  protection  from  floods,

 The  flood  contro!  works  which  have  been  undertaken  include  the  construction  of  7400  km  #

 of  new  embankments,  8:CO  kms  of  drainage  channels,  150  town  protection  works  and

 raising  of  4500  marooned  villages  above  flood  level,  and  the  outlay  has  been  Rs.  180

 crores,

 The  Fourth  Pian  proposals  of  the  States  for  flood  control  are  yet  to  be  finalised.

 Increase  in  Rates  of  Electricity  for  Agricultural  Purposes  in  U.P.

 90.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri:  Shri  Ram  Singh  Ayarwal  :

 Shri  Shah:  Shri  Bharat  Siegh  Chauban  :

 Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Uttar  Pradesh  Electricity  Board  have  increased  the

 18165  of  electricity  for  agricultural  purposes  with  effect  from  the  Ist  July,  1968;

 (b)  whether  it  runs  counter  to  a  directive  of  the  Central  Government  that  the  rates

 of  electiicity  for  farmers  should  nol  exceed  12  paise  per  unit;

 (c)  whether  Government  have  received  any  memorandum  from  some  Members  of

 Parliament  in  this  regard;  and

 (d)  if  so,  the  action  taken  by  Government  to  reduce  the  rates  of  electricity  for

 agricultural  purposes  in  U.P,  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (  Shri  Siddheshwar

 Prasad):  (a)  From  Ist  July,  1968,  the  U  State  Electricity  Board  introduced  uniform

 tariff  rates  for  supply  of  power  for  agricultural  purposes.  As  compared  with  the  previous
 rates  ranging  between  12  paise  and  25  paise  per  unit,  the  uniform  rates  consisted  of  a  fixed

 charges  of  Rs.  8  per  BHP  per  month  and  an  energy  charge  of  !0  paise  per  unit.

 (b)  The  State  Governments  were  advised  by  the  Central  Government  to  consider

 subsidising  rates  in  excess  of  12  paise  per  unit  for  agricuhural  purposes,  as  it  was  felt

 that  agricultural  consumers  throughout  the  country  should  not  be  made  to  pay  more  than

 12  paise  per  unit.  The  Central  Governent  has  also  agreed  to  meet  a  portion  of  the

 subsidy  in  accordance  with  the  scheme  indicated  in  the  statement  placed  on  the  Table  of
 the  House  in  reply  to  Lok-Sabha  Starred  Question  No.  386  on  30-11-1967.

 न (c)  Yes,  Sir.

 (d)  The  U.P,  State  Government  and  State  Electricity  Board  have,  as  a  very  special

 case,  revised  the  agriculfural  tariff  rates  to  unit  charge  only  of  15  paise  per  unit  subject  to

 an  annual  minimum  guarantee  of  Rs.  100  per  BHP  for  the  first  year,  to  be  raised  to  Rg.
 110  per  BHP  for  the  next  year  and  120  per  BHP  thereafter.  This  revised  tariff  is
 effective  from  Ist  July,  1968.  Previous  bills  for  the  months  of  July,  August  and  Septem.
 ber,  1968,  are  being  revised  on  the  basis  of  15  paise  per  unit.
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 Decentralisation  of  Life  Insurance  Corporation

 91.0  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  Shri  Himatsingka  :

 Dr.  Sushila  Nayar  Sbri  Prem  Chand  Verma  :

 Shri  R.  K.  Sinha  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 fe  Ins Ye  auto (a)  whether  Government  propose  to  decentralise  the  Li  urance  Corporaticn
 and  convert  the  same  into  regional  corporations;

 (b)  the  details  of  the  recommendations,  if  any,  made  by  the  Administrative  Reforms

 Commission  in  this  regard;  and

 (c)  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  matter  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (  Shri  Morarji  Desai  )  (a)
 The  recommendation  of  the  Committee  on  Public  Undertakings  on  the  subject  is  still  under
 consideration  of  Government,

 (b)  and  (c):  A  Working  Group  on  Life  Insurance  Administration  set  up  by  the

 Administrative  Reforms  Commission  has  recently  submitted  its  report  to  the  Commission.
 This  report,  inter  alia,  contains  certain  recommendations  in  regard  to  the  future  organisa-
 tional  set-up  of  the  L.I.C,  The  recommendations  made  by  the  Working  Group  are  for
 the  Administrative  Reforms  Commission  to  consider,  The  Administrative  Reforms

 Commission  has  yet  to  submit  its  recommendations  on  the  subject  to  the  (30४८1.
 The  question  of  any  action  being  taken  by  the  Government  does  not  arise  at  this  stage.

 हिसार  के  एक  बकील  द्वारा  स्थापित  फर्जी  फर्म

 92.  थ्री  रामकृष्ण  :  थी  शारदा  नन्द  :

 थी  भंवरलाल  गुप्त  :  श्री  सूरज मान  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  हिसार  के  वकील  श्री  गुलाब  fag  जैन  ने  अनेक  फर्जी  फर्म

 खोल  रखी  हैं  जिसका  seer  यह  है  कि  आयकर  दाता  भ ूठे  घाटे  दिखा  कर  कमाये  गये  मुनाफे

 की  अपनी  छिपी  आय  को  खाते  खोल  कर  तथा  उपहारों  के  रूप  में  इन  फर्मों  में  लगा

 यदि  तो  इन  फर्मों  की  संख्या  कितनी

 उनमें  कितनी  धनराशि  जमा  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  हाँ

 अब  तक  इस  प्रकार  की  161  कम्पनियों  का  पता  लगाया  जा  चुका  है  ।

 अनुमान  है  कि  इसमें  लगभग  3  करोड़  रुपया  ग्रस्त  है  ।

 (=)  aq  निर्धारितियों  ने  छिपाई  गई  साप  स्वयं  ही  प्रकट  कर  दी  है  और

 निर्घारण  की  दरख्वास्तें  दी  हैं  ।  अन्य  मामलों  में  ऐसी  आय  के  कर-निर्धारण  की  कार्यवाही
 को  जा

 रही  है  ।
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 faa  मंत्रो  क ंरी  ब्रिटेन  कौर  अमरीका  कौ  यात्रा

 94.  श्री  बे०  Fo  दास  चौधरी  :  श्री  सीताराम  कैसरो  :

 थी  fio  र०  लौटकर  :  श्री  शिवचन्द्र  का  :

 श्री  स०  सन्  सामन्त  :  थी  चिन्तामणि  पाणि ग्रहों  :

 श्री  र०  ब्रूना  :  श्री  देवकीनन्दन  पाटो दियां

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  श्री  हेमराज  :

 शो  प्रकाश वीर  दास्तां  :  थी  भोगेन्द्र  का  :

 श्री  सु०  Fo  कापड़िया  :  श्री  दे०  fao  fag

 at  गार्डिलिगन  गौड  :  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :

 थी  मीठा लाल  मोना  :  श्री  प्र  मकसद  वर्मा  :

 श्री  रा०  को ०  रमिन  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 श्री  जगन्नाथ  राव  जोशो  : श्री  क०  प्र०  fag  देव  :

 श्री  वीरेन्द्र  नाथ  देव  :  श्री  हुकमचन्द  कछवाय  :

 श्री  रघुवीर  सिह  शास्त्री  :  21 |  शिव  कुमार  शास्त्रो  :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वित्त  मंत्री  ने  विश्व  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  तथा  एड  इण्डिया  कन्सॉर्शियम

 की  बैठकों  में  भी  भाग  लिया

 यदि  तो  किन  विषयों  पर  विमर्श  किया  गया  तथा  क्या  निर्णय  किये

 कौर

 बया  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा-कोष  की  बैठक  में  उनके  भाग  लेने  से  चौथी  पंचवर्षीय

 योजना  में  भारत  को  अधिक  सहायता  मिलने  की  संभावना  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  मंत्री  मोरारजी  :  विश्व  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  निधि  के  भारत  के  गवर्नर  के  रूप  मैंने  30  1968  से  4

 1968  तक  वाशिंगटन में  हुई  इन  संस्थाओं  के  गवर्नरों  के  बोर्डों  की  1968  की  वार्षिक

 बैठक  में  भाग  लिया  था  ।  मैंने  area  सहायता  संघ  की  उस  बैठक  में  भाग  नहीं  लिया  जो

 वाशिंगटन  में  23  मई  और  24  1968  को  हुई  थी  ।

 जिन  विषयों  पर  विचार-विनर्स  किया  गया  उनमें  विशेष  निकासी  अधिकार

 योजना  को  जल्दी  चालू  करने  की  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्दा  प्रणाली  का  सुचारू  रूप  से

 प्रसारित  मुद्राओं  का  दीर्घ-कालीन  ढांचा  और  उनका  प्रयोजन  आदि  शामिल  थे  ।

 इसके  अतिरिक्त  इस  विचार-विमर्श  में  विषव  बेक  से  सम्बद्ध  संस्थाओं  द्वारा  मविष्य  में  दी  जाने

 वाली  विकास  सम्बन्धी  सहायता  के  क्षेत्र  और  रूप-रेखा  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  के

 कार्यों  के
 लगातार  रहने  की

 जिनमें  धन  की  कमी  के  कारण  कोई  अड़चन

 पैदा  न  मुख्य  वस्तुओं  के  मुल्यों  के  स्थिरीकरण  की  समस्या  आदि  पर  भी  विचार  किया

 गया  लेकिन  कोई  निरंक  नहीं  किया  गया  |
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 ह  यह  प्रदान  पदा  हीं  नहीं  होता  क्योंकि  इन  बैठकों  में  भाग  लेने  का  उद्देश्य  सहायता

 प्राप्त  करना  नहीं  होता  |  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  निधि  और  अन्तर्राष्ट्रीय  पुननिर्माण  कौर

 विकास  बेक  के  सबसे  बड़े  पांच  शेयर-होल्डरों  में  से  एक  है  और  इन  अंतर्राष्ट्रीय  संस्थाओं  के

 नीति  और  हष्टिकोश  में  भारत  को  साम  वित्तीय  और  मुद्रा-समबन्धी  समस्याओं  के  सम्बन्ध

 में  और  विशेष  कर  विकास-शील  देशों  पर  पड़ने  वले  उनके  प्रभाव  के  सम्बन्ध  में  गहरी

 चस्पा है  ।  इन  बैठकों  में  सभी  सदस्य  देशों  का  प्रतिनिधित्व  होता  है  और  भारत  का  प्रतिनिधित्व

 उसके  गवर्नर  के  द्वारा  किया  जाता  जो  faa  मंत्री  हैं  ।

 राज्यों  के  स्वास्थ्य  स़्त्रियों  का  सम्मेलन

 95.  श्री  वे०  Fo  दास  चौथी  :  श्री  मिठाई  ज़०  पटेल  :

 att  नि०  रण  भास्कर  :  श्री  रा०  बरुआ  :

 क्या  परिवार  नियोजन  एवं  नगर  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १

 बया  यह  सच  है  fe  बम्बई  में  18  1968  को  राज्यों  के  स्वास्थ्य

 मंत्रियों  का  सम्मेलन  हुआ

 यदि  तो  उसमें  किन  विषयों  पर  विचार  विमश  किया  गया  तथा  क्या-क्या

 निकाय  किये  और

 इन  निकायों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  बिकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (it  व०  स०
 :  16  गौर  17  1968  को  बम्बई  में  हुई  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद

 की  15  वीं  बैठक  में  राज्यों  के  स्वास्थ्य  मंत्रियों  ने  भाग  लिया  ।

 भीर  बैठक  में  जिन  विषयों  पर  विचार-विमश॑  हुआ  उनकी  सूची  संलग्न  है  ।

 संकल्पों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  |

 विवरण

 स्वास्थ्य  योजना  परिव्यय  ।

 2.  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्‌  की  14  वीं  मीटिंग  में  पारित  संकल्पों  पर  की  गई  arg.

 वोही  का  पुनरावलोकन  |

 चिकित्सा  शिक्षा  ।

 दन्त  शिक्षा  ।

 Je  राज्यों  में  पोषण-सेल  खोलना  |

 केन्द्रीय  जन-स्वास्थ्य  अघिनियम  |

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  ।

 8.0  होम्योपैथी  ।

 85



 Written  Answers  November  11,  1968

 9  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  |

 10  राष्ट्रीय  चेचक  उन्मूलन  कार्यक्रम  ।

 11.0  राष्ट्रीय  फाइलेरिया  नियन्त्रण  कार्यक्रम  ।

 12  राष्ट्रीय  कुष्ठ  नियन्त्रण  कार्यक्रम  |

 13  सींग  सेवाए  |

 14.  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  आंकड़े  |

 15  अप्रशिक्षित  चिकित्सकों  द्वारा  मैडिकल  प्रे  वीएस  |

 16.  आयुर्वेद  ।

 गांधी  शताब्दी  वर्ष  के  अवसर  पर  रासायनिक  निर्योग्यता  निवारण

 96,  श्री  यमुना  प्रसाद  मण्डल  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  2  1968  से  आरम्भ  होने  वाले  गांधी  शताब्दी  वीं  के  लिये

 समाज  में  सामाजिक  निर्योग्यता  निवारण  हेतु  प्रस्ताव  तैयार  कर  लिये  गये  कौर

 यदि  तो  अनुसूचित  अनुसूचित  आदिम  तथा  अन्य  पिछड़े

 वर्गों  की  आर्थिक  उन्नति  के  लिये  कया  प्रस्ताव  हैं  ?

 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्रीमती  फूल रे रु  :  तथा  इस

 सम्बन्ध  में  19  1968  को  दिए  गए  अतारांकित  gat  संख्या  4317  के  उत्तर  की  ओर

 ध्यान  आकर्षित  किया  जाता  है  |

 पिछड़े  वर्ग  क्षेत्र  में  शुरू  की  गई  सभी  योजनाओं  का  गद्दे  दय  अनुसूचित  अनुसूचित

 आदिम  अनुसूचित  आदिम  जातियों  तथा  खानाबदोश  और  अर्थ खानाबदोश  आदिम

 जातियों  की  सामाजिक  नि योग्यताओं  को  दूर  करना  तथा  आर्थिक  प्रगति  करना  है  |

 गांधी  शताब्दी  वर्ष  के  लिए  कोई  विशेष  प्रस्ताव  तैयार  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 बिहार  में  गंगा  के  किनारे  पर  बरुआ  बांध

 97.  श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल  :  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  राज्य  के  पतोरी  अ  चल  में  गंगा  के  दायें  किनारे  पर  स्थित  बरुआ

 बांध  को  ष  1969-70  में  गंगा  में  बाढ़  आने  से  पहले  मजबूत  बनाया  जायेगा  और  उसमें

 सुधार  किया

 क्या  बिहार  राज्य  के  मुजफ्फरपुर  सकील  के  जल मागं  अधिकारियों  का  विचार

 अनाधिकृत  मयूरों  से  विरजन  नाले  नदी को  मिलाने  से  मछली  पकड़ने  के  उपकरण

 86



 20  1890  (ae)  लिखित  उत्तर

 हटाने  के  लिए  कहने  का  है  क्यों कि  इससे  बिहार  राज्य  में  मनोहर  बोर  पतोरी  दोनों  आंचलों  के

 घमाऊ  चौर  आदि  के  बरसाती  पानी  की  निकासी  में  बाधा  पड़ती  है  और  विलम्ब  होता  और

 (7)  विहार  में  भूटानी-टनाटन  नदी  में  are  से  विनाश  को  रोकने  के  लिए  क्या-क्या

 योजनाएं  विचाराधीन  है  ?

 सिचाई  तथा  विजय त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्ध  ओवर  :  से

 ज.नकारी  चाटव Ina  सरकार  से  प्राप्त  की  जा  रही  है  और  इसे  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  fear

 जाएगा  |

 लकवा  तथा  रुद्रसागर  से  श्रद्योधित  ते  की  दुलाई

 98.  थी  हिम्मतसिहका  :  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  22  1968  के

 अतारांकित  wet  संख्या  139  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 लाकवा  तथा  रुद्रसागर  से  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  के  अशोधित  तेल  की

 ढुलाई  के  प्रीत  पर  आयल  इन्डिया  ale  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  के  बीच  बीच  त  का

 क्या  परिणाम

 लाम्बा  तथा  रुद्रसागर  से  बरौनी  तेल  शोधक  कारखाने  को  अशोधित  तेल  की

 सप्लाई  कब  तक  आरम्भ  होने  की  संभावना

 क्या  यह  सच  है  कि  बरौनी  को  अशोधित  तेल  की  सप्लाई  आरम्भ  हो  जाने  पर

 हल्दिया  से  बरौनी  तक  तथा  दुलियाजम  से  बरौनी  तक  की  पाइप  लाइनें  उप्रयुक्त  अथवा  भ्र

 अप्रयुक्त  और

 यदि  तो  इसके  बाद  इन  लाइनों  की  अशोधित  तेल  ले  जाने  की  पुरी  क्षमता

 का  किस  प्रकार  प्रयोग  किया  जायेगा  ?

 पेट्रोलियम  घौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रघुरामेया  :  और

 बातचीत  अभी  तक  हो  रही  है  ।  करार  की  शर्तों  के  अन्तिम  रूप  के  लम्बित  रहने

 19  1968  से  पाइप  लाइन  द्वारा  कच्चे  तेल  की  थोड़ी  मात्राओं  की  ढुलाई  लाकवा  से

 शुरु  हो  गई  है  ।  रुद्रसागर  से  गोहाटी  शोधन  चाला  तक  कच्चे  तेल  का  प्रेषण  रेल  टँक  anal

 द्वारा  30  1966  से  शुरु  हो  गया  था  ।  बरौनी  शोधनशाला  को  रुद्रसागर  के  कच्चे  तेल

 की  सप्लाई  रुद्रसागर  क्षेत्र  को  लाकवा  से  पाइप  लाइन  द्वारा  मिला  देने  के  gang  ही  शुरु  होगी  ।

 जी  नहीं  ।  बरौनी  शोधनशाला  को  ट्रायल  इण्डिया  लिमिटेड  की

 बरौनी  पाइप  लाइन  से  सप्लाई  की  जाती  है  ।  हमीदिया-बरौनी  पाइप  लाइन  अनिवार्य  रूप  से

 एक  उत्पाद  पाइप  लाइन  है  और  इसका  इस्तमाल  उत्पादों  को  बरौनी  से  कलकत्ता  तक  भेजने  के

 लिये  किया  जाता  है  ।  आवश्यकता  पड़ने  पर  कच्चे  तेल  को  कलकत्ता  से  बरौनी  तक  ले  जाने  के

 लिये  भी  इसका  इ  तेमाल  किया  जा  सकता  है

 (=)  प्रदान  नहीं  उठता  ।
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 रसायनों  के  उत्पादन  का  लक्ष्य

 99,  ott  हिम्मत सिह का  क्या  पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  22  1968

 के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  140  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  देश  में  उत्पादित  किये  जाने  वाले

 विभिन्‍न  रसायनों  जिनमें  पारो-रसायन  भी  शामिल  लक्ष्य  इस  बीच  निर्धारित  कर  लिया

 गया  है  और  यदि  तो  किस  स्तर  पर  और  ay  1968-69  के  अन्त  तक  इनमें  से  प्रत्येक

 रसायन  का  कितना-कितना  उत्पादन  होने  की  सभावना

 वर्ष  1968-69  में  तथा  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  इनकी  स्थापना

 हेतु  प्रत्येक  उत्पाद  के  लिये  कितने  भौद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किये  गये  है  तथा  जारी  किये

 कौर  किन-किन  फर्मों  को  तथा  कितनी  कितनी  क्षमता  के  लिये  लाइसेंस  जारी  किये  गय ेहैं  और

 किन-किन  पार्टियों  के  लाइसेंसों  के  आवेदन-पत्र  विचाराधीन  और

 (7)  इनमें  से  प्रत्येक  रसायन  के  लिये  सरकारी  क्षेत्र  में  कितनी-कितनी  उत्पादन  क्षमता

 स्थापित  की  जायेगी  ?

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  :  जी  नही ं।

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  लक्ष्य  at  निर्धारित  नहीं  किये  गये  हैं

 और  1968-69  में  जारी  किये  गये  लाइसेंसों  की  सूचना  इकट्ठी  की  जा

 रही  है  और  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  |

 तरल  पेट्रोलियम  गेंस  का  वितरण

 100.  श्री  हिस्मतसिहका  :  क्या  पेट्रोलियम  site  रसायन  मंत्री  लोक  सभा  में  26

 1968  के  अतारांकित  wet  संख्या  5667  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  तरल  पैट्रोलियम  गैस  का  वितरण  कार्य  किस  फर्म  को  सौंपा  गया  है  और  यह  कित

 शर्तों  पर  सौंपा  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  att  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रघु रामे था  15  उपनगरों

 जहां  इण्डेन  गेस  इस  समय  बेची  जा  रही  अब  तक  कुल  27  वितरक  नियुक्त  किये  गये  हैं  ।

 परिशिष्ट  प  में  इन  वितरकों  और  उप-नगरों  के  नाम  दिये  गये  हैं  ।  में  रखा  गया  |

 देखिये  संख्या  एल ०  ठी ०  2026/68]  इसके  कई  उप-नगरों  में  वितरक  नियुक्त  किये

 गये  किन्तु  इण्डेन  गेंस  का  अभी  विक्रय  शुरु  होने  ऐसे  वितरकों  और  उप-नगरों  के  नाम

 परिशिष्ट  UA  दिये  गये  वितरण  करारों  की  शर्तों  को  बताना  भारतीय  तेल  निगम  के

 व्यापारिक  हित  में  नहीं  होगा  ।

 इडियन  era  एन्ड  फार्मेत्युटिकल्स  लिमिटेड

 101.  श्री  कामेश्वर  fag  :

 श्री  ए०  श्रीधरन  :

 शो  Go  लक प्पा  :

 कया  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मन्त्री  6  1968  के  अराकीन  प्रशन  संख्या  9666
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;:
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 क्या  2399  नमे  _  माल  तेयार  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा
 है  जिसका

 1967-68  में  आयात  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;  और

 (7)  1968-69  में  कुल  कितनी  मात्रा  में  आयात  किया  जायेगा  तथा  चालू  वर्ष  को

 पहली  छमाही  में  कितने  कच्चे  माल  का  आयात  किया  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  और

 (a):  जबकि  1967-68  के  दौरान  आयातित  समस्त  कच्चे  माल  को  स्थानीय  तौर  पर  तैयार

 करना  सम्भव  नहीं  तो  भी  कम्पनी  कुछ  आयातित  कच्चे  मालों  की  जगह  देशीय  तुल्य  माल

 को  प्रयोग  में  लाने  का  यत्न  कर  रही  है  ।  आयातित  कच्चे  मॉल  के  स्थान  पर  देशीय  माल  को

 इस्तेमाल  करने  की  दृष्टि  देशीय  उत्पादों  को  किस्म  में  सुधार  लाने  के  लिए  अनुसन्धान  भी

 किया  जा  रहा  है  ।  सोयबीनज  के  उत्पादन  को  भी  हाथ  में  लिया  गया  है  ताकि
 प्रतिजीवाणु

 के  निर्माण  के  लिए  आयात  की  यह  आवश्यकता  लम्बे  इसे  तक  न

 बनी रहे  ।

 यह  अनुमानित है  कि  1968-69  में  आयात  की  जाने  वाली  मात्रा  3500  मीटरी

 टन  होगी  ।  चालू  at  की  पहली  छमाही  में  आयात  केवल  480  मीटरी  टन  रहा है  ।  एक

 विस्तृत  विवरण  पत्र  सभा-पटल  पर  रख  दिया  हैं  ।

 विवरण

 1968-69  की  पहली  छ  माही  के  दोरान  वास्तविक  arara

 संदिलिष्टि  प्रयोग  हैदराबाद

 (1-4-1968  से  30-9-1968  तक

 कच्चा  माल  मात्ना  लाख  रुपयों  में  मूल्य

 सोडियम  मैटल  49,  OY  दिक्कत  ed  0.79

 ब्रोमाइन  80.00  yf  ?  3.58

 एक्टिविटी  कारबन  40.00  ह  ि  2.25

 मोनोसोडियम  साल्ट

 माफ  मग् लूट मिक  भूल  1.75  ी  की  0.12

 164.25  मीटरी  टन  6.73

 एण्टीबायोटिवस  ऋषि  केश

 सोयाबीन  फ्लोर  300°00  मिसरी  टन  3.06

 सर्जिकल  इन्दु मैं टस  मद्रास

 ट  तथा  एल लाय  स्टील  15.4  मीटरी  टन  045

 कुल  479.65  मीटरी  टन  10.24

 89



 Written  Answers  November  11,  1953

 oxi  टार  झर साशा यो  Ta
 v&!  BENG  शरमन  ws  रक  कारखाने

 के  लिये  ली  गई  फोन

 102.  श्री
 कामेश्वर

 क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  इम्पीरियल

 कैमीकल  इंडस्ट्रीज  ने  कानपुर  उकेरा  कारखाने  के  लिये  नमूनों  और  इंजीनियरिंग  की  अधिक

 फीस ली  है  ;

 यदि  तो  उन्होंने  कितनी  फीस  ली  है  ;  और

 (7)  क्या  उस  विभाग  का  योजना  तथा  विकास  डिवीजन  कानपुर  स्थित  इम्पीरियल

 केमिकल  इन्डस्ट्रीज  के  कारखाने  के  लिये  नमुने  और  इ  जीनियरी  की  व्यवस्था  नहीं  कर  सका  ?

 a
 पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  इम्पीरियल

 कम निकल  इण्डस्ट्री  ने  कानपुर  gem  कारखाने  के  जानकारी

 झौर  लाइसेन्स  के  लिए  जो  फीस  ली  है  वह  गेर  सरकारी  क्षेत्र  की  अन्य  उकेरा  परियोजनाओं

 के  लिए  अनुमोदित  फीस  से  मिलती  जुलती  जिसमें  भी  विदेशी  सहयोग  शामिल  है  |

 लगभग  5.2  करोड़  रुपये  ।

 मैसर्स  इ'डियन  एक्सप्लोसिव  ने  कानपुर  संयन्त्र  के  रूपांकन  ae  इ  जूनियर

 व्यवस्था  के  लिये  भारतीय  तेल  निगम  के  योजना  तथा  विकास  डिवीजन  से  बातचीत  नहीं

 की  थी  ।

 डायर  लेकिन  मोहन  उद्योग  समुह  द्वारा  आयकर  का  अपवंचन

 103,  श्री  कामेश्वर  सिह  :  क्या  fact  मन्त्री  22  1968  के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  1370  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  डायर  मिकिन  मोहन  उद्योग  समुह  द्वारा  आयकर  की  किसी

 राशि  का  aaa  किये  जाने  का  इस  बीच  पता
 चला  है  ;

 यदि  तो  करापबंचन  की  कुल  राशि  का  व्यौरा  क्या  है  और  यह  अपवंचन

 कित  वर्षों  में  किया  गया  ;

 (71)  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  बया  कार्यवाही  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्रों  मोरारजी  :  नहीं  ।

 तथा  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 बिहार  के  लिए  1968-69  की  वार्षिक  योजना

 104.  att  कामेश्वर  fag  :  क्या  वित्त  मन्त्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 (®)  बया  बिहार  के
 लिए

 1968-69  की  वार्षिक  योजना  को  ग्रीम  रुप  दे  दिया

 गया

 यदि  तो  बिहार  राज्य  को  कुल  कितना  धन  नियत  किया  गया  है  ;

 कया  धन  नियत  करते  समय  हाल  के  सूखे  से  उत्पन्न  स्थितियों  को  ध्यान  में  रखा

 गया  है  ;  और

 खगरिया  और  बेगुसराय  सब  डिवीजनों  के  लिए  कुल  धन  कितना  दिया
 गया

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  faa  मन्त्री  मोरारजी  :  हां  ।

 राज्य  की  1968-69  की  आयोजना  के  लिए  71.70  करोड़  रुपये  का  परिव्यय

 स्वीकार  किया  गया  है  ।

 वार्षिक  आलोचना  तेयार  करते  समय  सूखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  की  समस्याओं  को

 घ्यान  में  रखा  गया  था  ।

 राज्य  सरकार  ने  बताया  है  कि  यह  सुचना  उपलब्ध  नहीं  क्योंकि  आयोजना  के

 लिए  रकमों  का  निर्धारण  सब  डिवीजनों  के  अनुसार  नहीं  किया  जाता

 ad  डोडा  लिमिटेड

 105.  श्री  कामेश्वर  सिह  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  मेस  डोडसाल  लिमिटेड  द्वारा  किये  गये  विदेशी

 मुद्रा  के
 गोलमाल  के  बारे  में  में  कुछ  समय  पुर्व  प्रकाशित  फोटो-स्टेट  प्रति  की  ओर

 दिलाया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :  at

 मेसर्स  डोडा  (sto)  fro  के  विरुद्ध  जांच  पड़ताल  की  कार्यवाही  प्रवर्तन

 निदेशालय  द्वारा  1968  में  शुरू  की  गई  थी  ।  14  1968  के  ब्लिट्ज  में  जिस

 दस्तावेज  की  फोटो-स्टेट  नकल  प्रकाशित  की  गई  उस  -  दस्तावेज  में  उल्लिखित  बातों  की

 छानबीन  मी  जांच-पड़ताल  में  की  जा  रही  है  ।

 Inter-State  Electric  Grid  System

 106.  Shri  Onkar  ॥  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  power  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  it  isa  fact  that  the  States  have  demanded  that  the  Central  Govern.
 ment  should  bear  the  expenses  in  regard  to  the  Inter-State  Electric  Grid  इ

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  States  have  also  made  certain  suggestions  in

 regard  to  regional  grid  system  ;  and

 (d)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereio  ?
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 The  Dy.  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddbeshwar  Prasad):

 (a)  and  (b)  The  Central  Electricity  Consulative  Council,  at  its  meeting  on  910  March,  1968

 recemmended  that  ioter-State  transmission  lines  should  be  financed  by  the  Ceatral  Gover-

 nment  by  funds  provided  from  outside  the  State  Plans,  The  Committee  of  the  National

 Development  Council,  at  its  meeting  on  13th  September,  1968,  approved  the  financing  of

 inter-State  transmission  lines  as  a  Centrally  Sponsored  Scheme  in  the  Fourth  Plap

 (c)  and  (d)  The  above  decision  has  been  communicated  to  the  State  Governments

 The  suggestions  and  proposals  made  by  State  Government  for  construction  of
 inter-State

 regional  lines  will  be  considered  during  the  finalisation  of  the  Fourth  Five  Year  Plan

 Power  Supply  from  Gandhi  Sagar  and  Rana  Pratap  Sagar  Dams

 107  .Shri  Onkar  Lal  Berwa  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased

 to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  power  is  being  supplied  to  other  States  from  Gandbi

 Sagar  and  Rana  Pratap  Sagar  Dams  in  Rajasthan  ;

 (b)  if  so,  the  time  by  which  the  lift  irrigation  system  would  be  introduced

 (c)  the  rates  at  which  electricity  would  be  supplied  in  Rajasthan  ;

 (d)  whether  it  is  also  a  fact  that  Government  propose  to  reduce  the  rates  for

 domestic  power ;

 (2)  if  so,  the  extent  of  proposed  reduction  in  rates  ;

 (f)  whether  it  is  further  a  fact  that  Government  propose  to  enhance  electricity

 rates  for  smal!  scale  industries  ;  and

 (g)  if  so,  the  extent  to  which  these  rates  are  going  to  be  enhanced  and  the  income

 likely  to  be  earned  thereby  ?

 The  Dy.  Minister in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad) :

 a)  The  full  quantum  of  power  generated  at  Gandhi  Sagar  and  Rana  Pratap  Sagar  Power

 Houses  is  being  utilisd  by  the  partner  States  of  Madhya  Pradesh  and  Rajasthan  and no

 power  is  being  supplied  to  other  States.

 (b)  While  Power  has  already  been  made  available  for  lift  irrigation  in  Madhya

 Pradesh,  the  question  of  introducing  lift  irrigation  in  Rajasthan  is  currently  under  exami-

 nation  by  the  State  Government.

 (c)  A  statement  of  average  rates  on  the  basis  of  the  existing  tariff  in  Rajasthao
 for  the  various  classes  of  consumers  is  laid  on  the  Table  of  the  Honse  [Placed  in  ibrary,

 See.  No,  LT,  2027/68]

 (d)  and  (6)  The  Ra‘asthan  Government  has  reduced  the  rate  for  domestic  lighting

 by  3  paise  per  unit

 Government (f)  and  (g)  The  matter  is  under  examination  of  the  Rajasthan
 at  present

 बिहार  को  प्रति  व्यक्ति  राय

 108  क्या  fra  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 थ्री  इन जीत  मलहोत्रा

 बिहार  राज्य  में  प्रति  व्यक्ति  आय  कितनी  है  ;  और
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 बिहार  में  कृषि  तथा  खनन  क्षे  Ah थीं  में  ay
 ot

 मित्रों  की  नकद  मजूरी  कितनी

 है  और  वास्तविक  मजूरी  कितनी है  और  वह  प्रति  व्यक्ति  आय  से  कितनी  कम  अथवा

 अधिक  है  ।

 उप  प्रधान  मन्त्रों  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :  बिहार  सरकार

 हारा  प्रकाशित  बिहार  राज्य  के  प्रतिव्यक्ति  आय  के  1969-61  से  लेकर  1966267

 तक  के  वर्षों  के  लिए  उपलब्ध  हैं  ।  चालू  और  स्थिर  दोनों  मुल्यों  के  हिसाब  से  तेयार  किये  गये

 प्रति  ब्यक्ति  ara  के  अनुमानों  का  एक  विवरण  नीचे  दिया  जात  है  ।

 विवरण

 प्रति  ata  देशी

 )

 वर्ष  चालु  मुल्यों  पर  स्थिर  मुल्यों  पर

 (1948-49)

 1960-61  203  196

 1961-62  209  199

 1962-63  219  202

 1963-64  241  209

 1964-65  279  203

 1965-66  319  200

 1966-67  291  170

 =

 (a)  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  उसे  शीघ्र  ही  सभा  की  मेज  पर  रख  दिया

 जायेगा  ।

 Barauni  Refinery

 109.  Shri  K.  M.  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be

 pleased  to  state  !

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  a  news-item  appearing  in  the

 Indian  Nation  of  the  3151  August,  1968  to  the  effect  that  a  policy  of  discrimination  is  being

 adopted  towards  the  people  of  Bihar  in  the  Barauni  refinery  in  Bihar;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  about  1,000  people  of  Bihar  have  been  retrenched  in

 the  aforesaid  refinery  causing  resentment  among
 the  local  people  there  ;

 (c)  whether  it  is  alsoa  fact  that  the  local  people  are  demanding  the  transfer  of

 certain  officers  of  the  Refinery  as  a  result  of  this  discriminatory  altitude  ;  and

 (d)  if  the  reply  to  parts  (a)  to  (c)  above  be  in  the  affirmative,  the  number  of  the

 people  of  Bihar  among  the  total  employees  working  in  the  aforesaid  Refinery  ?
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Sbri

 (a)  Yes  Sir.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Some  pseudonymous  and  anonymous  communications  seeking  the  transfer  of

 one  officer  have  been  received.

 (d)  1345  from  Bihar  out  of  1945  monthly  rated  employees.  In  addition,  there  are

 1022  daily  rated  employees  who  are  almost  811  Biharis,

 केन्द्रीय  सरकार  के  क्यारियों  को  हड़ताल

 110.  श्री  म०  ला०  सोंधी  :  क्या  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  far

 19  1968  की  हड़ताल  में  भाग  लेने  के  कारण  उनके  मंत्रालय  के

 कितने  व्यक्ति  बर्खास्त  किये  गये  हैं  ;

 कितने  व्यक्तियों  की  पिछली  सेवा  समाप्त  की  गई  है  ;

 (7)  क्या  हड़ताल  के  कारण  जन  हानि  तथा  सरकारी  सम्पत्ति  की  कोई  हानि

 हुई है  ;  और

 (7)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 क समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  स्त्री
 gata

 कोई

 श्रीमान  ।

 कोई  श्रीमान

 श्रीमान  ।

 (a)  प्  116  उठता  t

 टाइप  2  के  सरकारी  क्वाटर

 111.  श्री  म०  ला०  सोंधी  :  क्या  श्रीवास  तथा  पूरी  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  गत  वित्तीय  वर्ष  में  द्दह्ल  में  सरकारी  क्वार्टरों  से  सरकार  द्वारा  कितना  किराया

 वसूल  किया  गया  ;

 इस  wale  में  उनके  रख-रखाव  आदि  पर  कितना  व्यय  gat  |

 क्या  सरकार  का  विचार  किराये  से  प्राप्त  हुई  अधिक  राशि  को  नए  क्वार्टरों

 विशेष  कर  टाइप  2  निर्माण  पर  ad  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कार  हैं  ?

 आवाप  तथा  पूति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  इकबाल  :

 1967-68  के  दौरान  नई  दिल्‍ली  में  सर  arat  पि TENT  ध्  बास  स्थानों  के  आवंटियों  से  218.68
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 लाख  रुपये  की  राशि  का  किराया  निर्धारित  किया  गया  था  जिसकी  एवज  में  19  8.46  लाख

 रुपये  वसूल  किये  गये  थे  ।

 1967-68  के  दौरान  दिल्‍ली  /  नई  दिल्‍ली  में  निवास  स्थानों  के  अनुरक्षण  पर

 97,46,394.00  रुपये  की  राशि  व्यय  हुई  थी  ।

 और  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  निवास  स्थानों  के  निर्माण  का  कार्यक्रम

 किराया  वसूली  तथा  अनुरक्षण  व्यय  के  अन्तर  के  आधार  पर  नहीं  बनाया  जाता  बल्क  वह

 विभिन्‍न  प्रकार  के  निवास  स्थानों  की  मांग  तथा  उपलब्धता  तथा  इसके  लिए  बजट

 के  नियतन  के  भावसार  पर  बनाया  जाता  है  ।  नीचे  के  टाईप  के  निवास  स्थानों  के

 निर्माण  पर  जोर  दिया  जाता है  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  की  हड़ताल

 i  व्यक्त 112.  श्री  Ao  ला०  सोंधी  :  ब्या  स्वास्थ्य  प  नियोजन  एग  नगर  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 हाल  की  हड़ताल  की  अवधि  में  उनके  मन्त्रालय  के  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार

 किये गये  ;

 कया  उसके  कारण  काम  में  कोई  रुकावट  हई  थी  ;

 कितने  व्यक्ति  बर्खास्त  किये  गये  हैं  ;  और

 क्या  सरकारी  सम्पत्ति  को  कोई  हानि  हुई  थी  ?

 परिवार  नियोजन  एवं  ania  बिकास  wear  में  उप  मन्त्री  ई  स०

 :  (77)  और  इनका  उत्तर  है  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  करमचारियों  की  हड़ताल

 113.  श्री  Ho  ला०  सोंधी  :  क्या  पेट्रोलियम  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 हाल  ही  की  हड़ताल  की  अवधि  में  उनके  मन्त्रालय  के  कितने  कर्मचारी  गिरफ्तार

 किये  गए  ;

 कितने  कर्मचारी  बर्खास्त  किये  गये  ;  और

 इस
 हड़ताल

 के  कारण  कितनी  हानि  हुई  ?

 पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  18-9-1968

 को  एक  कर्मचारी  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।

 कोई  नहीं  ।

 शुन्य  |
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 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  की  हाल  को  हडताल  के  दौरान  हुई  हानि

 114.  श्री  स०  लाठ  सोंधी  :  क्या  सिचाई  भोर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  अभी  हाल  की  हड़ताल  में  उनके  मन्त्रालय  की  सम्पत्ति  को  कोई  हानि

 हुई  है  ;  att

 यदि  तो  कितनी  ?

 सिचाई  तथा  faa  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  सिद्धांत  :

 नहीं  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  |

 जोवन  बोसा  निगम  तथा  करीब  बेक  के  ऋण

 115.  क्या  चित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : श्री  श्रद्धा कर  सुपकार  :

 क्या  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  तथा  भारत  के  रिजर्व  बेक  ने  राज्यों  को  ऋण

 देने  की  शर्तों  में  हाल  ही  में  कुछ  परिवर्तन  करके  उनको  नर्म  किया  है  ;  और

 यदि  तो  ऋण  देने  की  शर्तों  को  कितना  नम  किया  गया  है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :  और  भारत

 का  जीवन  बिना  निगम  :  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  ऋण  दिये  जाते  जि

 ने  अपनी  आवास  योजनाओं  के  लिए  धन  उपलब्ध  कर  सकें  ।  प्रारम्भ  जिस  योजना  के  लिए

 ऋण  दिया  जाता  उसके  स्वरुप  के  अनुसार  ऋण  की  अवधि  कम  अथवा  ज्यादा  होती  थी

 और  ऋणों  की  वसुली  मूलधन  तथा  ब्याज  की  समात  वार्षिक  किस्तों  में  होती  थी  1964-65

 से  ऋणों  की  25  बराबर  किस्तों  में  वसूली  की  व्यवस्था  रखी  गयी  है  ।  वर्ष  1965-66  और

 1966-67  में  यह  wet  लागू  की  गयी  कि  ऋणों  की  वसूली  पहले  की  तरह  समान  वार्षिक  किस्तों

 में  नहीं  हो  कर  25  वर्षों  के  अन्त  में  और  राज्य  सरकारों  के  लिए  यह  आवश्यक  रखा

 कि  वे  केन्द्रीय  सरकार  की  प्रतिभूतियों  में  रुपया  लगा  कर  एक  शो घन निधि  स्थापित  जिससे

 निर्धारित  अवधि  के  अन्त  में  ऋणी  को  लौटाया  जा  सके  ।  कई  राज्य  सरकारों  ने  इस  शर्ते  को  कठिन

 पाया  ।  वह  1967-68  में  ऋण  की  वसूली  की  शत  में  संशोधन  किया  गया  और  ऋणों  को

 वार्षिक  किस्तों  में  वसूली  की  व्यवस्था  की  गयी  ।  वर्ष  1968-69  के  लिये  शर्तें  वही  रहेंगी
 जो  पिछले  वर्ष  के  लिए  थी  ।

 भारत  का  रिजर्व  बेक  :  2  मार्च  1968
 से  बैंकों  की  दर  में  कमी  किये  जाने  के  बाद  अर्थों

 अग्नियों  और  अस्थायी  तौर  पर  निर्धारित  से  अधिक  निकाली  गयी  रकमों  पर  व्याज  की  दर
 में  कमी  करने  के  अलावा  रिजर्व  बैंक  द्वारी  राज्य  सरकारों  को  fay  जा वचन  पव  ने  area

 ऋणों  को  शर्तों  में

 हाल  में  कोई  उदारता  नही  की  गयी  है  !
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 MEANT  Ua कफोशत्ना  ०  थ  १६  ६  ड ्रत  उच्च 757s  कारखाने

 116.  att  सीपीआई  जे०  पटेल  ।  क्या  पेट्रोलियम  ale  रसायन  मन्त्री  5

 1968  के  अतारांकित  cet  संख्या  2686  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  कोयले  पर  आधारित  उर्वरक  कारखाने  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  इस

 बीच  विचार  कर  लिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  रहा  है  ?

 Ti
 a  शक

 पेट्रोलियम  ate  रसायन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रघु  दि  द्र  +

 राष्ट्र  स्टेट  इण्डस्ट्रियल  कारपोरेशन  के  महाराष्ट्र  प्रदेश  के  नागपुर  चन्दा  क्षेत्र  कोयले  पर

 आधारित  एक  उवंरक  संयन्त्र  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  की  अभी  जांच  हो  रही  है  |

 नहीं  उठता  |

 गन्दी  बस्ती  सफाई  योजना  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 117.  थी  मिठाई  Ho  पटेल  :  क्या  परिवार  नियोजन  एवं  नगर  विकास  मंत्री

 26  1968  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  5792  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गन्दी  बस्तियां  हटाने  की  योजनाओं  के  लिए  सभी  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता
 के  नियतन  सम्बन्धी  प्रश्न  के  बारे  में  इस  बीच  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ,  और

 यदि  तो  गन्दी  बस्ती  सफाई  योजना  के  लिये  1968-69  के  लिए  मध्य  प्रदेश

 सरकार  को  कितनी  राशि  नियत  की  गई  है  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  तगर  विकास  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  ब्०

 :  और  गन्दी  बस्तियां  हटाने  की  योजनाओं  के  लिए  राज्य  सरकारों  को

 1968-69  में  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहाप्रता  के  नियतन  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  शीघ्र

 ही  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 Shifting  of  Nehru  Museam  from  Teen  Murti  Bhavan

 118.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  ;  Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Sup
 Ply  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  Guvernment  building  to  which  Government  have  decided  to  shift  Nehru

 Museum  from  Teen  Murti  Bhavan  ;

 (b)  the  amount  of  expenditure  earmarked  for  ;  and

 (c)  the  time  by  which  this  shifting  work  is  likely  to  be  completed  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Works,  Housing  and  Supply  (Shri  Iqbal

 Singh)  :  (a)  No  decision  has
 yet

 been  taken

 (b)  Dées  not  arise,
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 en

 (c)  At  this  stage  it  is  not  possible  to  indicate  the  time  by  which  shifting  will  be

 completed.

 Renovation  of  Ministers’  Bungalows

 119.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and

 Supply  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  bungalows  allotted  to  Central  Ministers  the  renovation  of  which

 is  under  consideration  of  Government  at  present  ;  and

 (b)  the  amount  likely  to  be  spent  there  on  ?

 The  Deputy  Minister  प  the  Ministry  of  Works,  Housing  and  Supply  (Shri  Iqbal

 Singh)  :  (a)  and  (b)  There  is  no  proposal  to  renovate  any  of  the  bungalows  allotted  to

 Central  Ministers.

 Recovery  of  Gold  at  Palam

 120.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :
 Shri  Yajna  Dutt  Sharma:

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  certain  persons  from  whose  possession  Indian  as  well

 as  foreign  gold  had  been  recovered  in  large  quantity,  had  been  arrested  at  Palam  Airport

 in  the  first  week  of  September,  1968  ;

 (b)  if  so,  the  quantity  as  well  as  well  as  the  pational  and  international  values  of

 the  gold  recovered  from  the  persons  arrested  ;

 (c)  the  names  cf  foreign  countries  whose  markings  were  found  on  the  gold  reco-

 vered  ;  and

 (d)  the  action  taken  aganist  the  persons  arrested  ip  this  connection  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai):  (a)  On

 4th  September,  1968,  two  persons  from  whose  possession  gold  with  foreign  marking  was

 seized  and  one/other  person  who  had  come  to  receive  them,  were  arrested  at  Plam

 Airport.

 (b)  पि  all  130  bars  weighing  1300  tolas  or  15,158  grammes  valued  at  Rs.  2,40,500/-

 at  the  prevailing  market  rate  and  at  Rs.  1,27,933/-at  the  international  rate  were

 seized.

 (c)  The  markings  on  the  bars  indicated  origin  in  the  United  Kingdom  and

 Switzerland.

 (d)  The  three  persons  arrested  in  this  connection  were  subsequently  released  on

 The  case  is  still  under  investigation,

 Recovery  of  Rent  from  Ex-M.Ps.  and  Ex-Ministers

 121.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :
 Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  ३

 Shri  K.  Suryanarayana  ;

 Wiil  the  Minister  of  Works,  Housing  aad  Supply  be  pleased  to  state  |
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 (a)  the  number  and  names  of  Bx-Ministers  and  at  the  Centre  who  were

 allotted  Government  accommodation  when  they  were  either  Ministers  or  M.  Ps.  and  who

 have  not  surrendered  their  accommedation  even  after  they  ceased  to  be  Ministers  or

 Members  and  the  amount  of  rent  which  remain  to  be  recovered  in  each  case  ;

 (b)  the  action  taken  by  Government  in  regard  to  making  recovery  of  the  rent  so
 far  and  the  action  proposed  to  be  taken  in  future,

 (c)  the  official  rate  of  rent  of  these  buildings  ;  and

 (d)  whether  the  rent  being  charged  from  them  is  on  the  basic  of  rent  at  the  time
 of  allotment  or  the  market  rent  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Works,  Housing  and  Supply  (Shri  Iqbal
 Singh)  (a)  There  is  no  Ex-Minister  in  occupation  of  Government  residence  at  present.

 (b)  There  are  6  Ex-M.Ps.  who  have  not  yet  vacated  the  accommodation  allotted
 to  them,  Out  of  these,  one  Ex-M.P.  is  having  a  garage.  Their  names  and  the  amount

 of  outstanding  arrears  of  rent  against  them  as  on  3lst  October,  1968  are  shown  in  the

 Statement  laid  on  the  Table  of  the  House.  [Placed  in  Library.  See  No.  LT-2028/63]

 (b)  The  amounts  due  from  the  Ex-M.Ps,  have  been  intimated  to  the  respective  Pay
 The  Ex-M.Ps,  have  also  been and  Accounts  Officers  for  recovery  from  their  final  bills.

 requested  to  pay  the  dues  outstanding  against  them.  In  cases  where  recoveries  are  not

 possible  in  the  manner  stated  above,  action  has  to  be  taken  for  the  recoveries  of  the  dues
 in  accordance  with  provisions  of  Public  Premises  (Eviction  of  Unauthorised  Occupants)
 Act,  1958,

 and  (d)  The  normal  rent  and  the  market  rent  of  the  accommodation  occupied
 by  the  6  Ex-M.  Ps.  is  shown  in  the  statement  laid  on  the  Table  of  the  House.  [Placed  in

 Library.  See  No.  LT-2028/68}  For  the  period  of  unauthorised  occupation  of  the  occommo-

 dation,  masket  rate  of  rent  is  being  charged.

 Strike  by  Central  Government  Employees

 +122,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Shri  M.  L.  Sondhi  :

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  employees  in  his  Ministry  and  Departments  who  took  part  in

 one-day  token  strike  on  the  19th  September,  1968  as  called  upon  by  the  Confederation  of

 Central  Government  E.uployees;

 (b)  the  number  of  employees  suspended  and  the  number  of  those  whose  previous
 service  was  dispensed  with  on  this  account  ;  and

 (c)  the  number  of  employees  arrested  and  the  number  of  those  removed  from

 service  by  Government  since  then  ?

 The  Dy.  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Sbri  Siddheshwar  Prasad)  :
 130 (a)  Regular

 Work-charged  |)

 Daily  rated  122

 (b)  One  employee  was  suspended.  In  the  case  of  others,  their  unauthorised  abse-

 Nce  on  19th  September,  1968  has  constituted  as  break  in  service.

 lacad
 (c)  ्  we ee  mployee  was  arrested  and  he  has  been  r  laced  under  suspesnsion.  Nene

 of  the  employees  has  so  far  been  removed  from  service.
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 aga  चित  जातियों  के  लिए  छात्रवृत्तियाँ

 123.  श्री  कातिक  उरांव  क्या  समाज  कल्याण  मन्त्री  19  1968  के

 अतारांकित  प्रदान  संख्या  4379  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  रांची  में  कुछ  व्यक्तियों  को  ख़ादिम  जातीय  छात्रवृत्तियां  देने  के  बारे  में

 इस  बीच  सुचना  एकत्र  कर  ली  गई  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्पौरा  क्या है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शक  . समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  फूलरेरपु  BR)  श्रीमती  ।

 (a)  ब्यौरा  इस  प्रकार

 (1)  श्रीमती  सरोजिनी  बी०  एड०  पत्नी  श्री  जाँन  ago  पी०  सिंह

 को  शिक्षा  विभाग  ने  क्षेत्रीय  शिक्षा  छोटा  नागपुर  के  जरिए

 छात्रवृत्ति  दी  थी  ।  इसलिए  यह  बात  महत्वपूर्ण  नहीं  है  कि  वह  आदिम

 जातीय  है  अथवा  नहीं  ।

 ी
 कुमारी  संजू सिह  पुत्री  श्री  जालसिंह  को  बिहार  महालेखाकार  के

 लय  के  सहकारी  लेखा  अधिकारी  द्वारा  दिये  गए  जाति  प्रमाण-पत्र

 के  आधार  पर  छात्रवृत्ति  दी  गई  थी  ।  इस  प्रमाण-पत्र  की  सत्यता  के

 बारे  में  राज्य  सरकार  और  जांच  कर  रही  है  ।

 (3)  कुमारी  लूसी  पिल्लई  ।

 (4)  कुमारी  बातो  पि लाई  |

 थे  बी०  एन०  पिल्लई  की  लड़कियां  हैं  ।  श्री  वी०  एन०  Fo  पिल्लई

 प्राचीन  जातीय  नहीं  परन्तु  उनकी  मां  ओराओन  आदिम  जाति  की

 बताया  गया है  कि  उनके  पति  भी  आदिमजातीय हैं  ।  राज्य

 सरकार  ने  उन्हे  उनकी  मां  की  जाति  को  देखते  हुए  उन्हें  आरदिमजातीय

 ठहराया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  छोटा  नागपुर  ate  संथाल  परगना

 124.  घी  कातिक  Rta  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोई  ऐसा  सिद्धान्त  है  कि  आय  की  तुलना  में  व्यय  का  इतने  प्रतिशत  भाग

 उस  विधि  क्षेत्र  का  विकास  करने  के  लिए  अवश्य  ही  प्रयोग  में  लाया  जाना  चाहिये  ।

 बिहार  के  छोटा  नागपुर  ate  संथाल  परगना  की  कुल  प्राय  कितनी  है  ;  और

 (7)  उन  जिलों  के  विकास  के  लिए  कुल  व्यय  किया  जाता
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 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  fra  मन्त्र  (att  मोरारजी
 :  नहीं  ।

 छोटा  नागपुर  और  संथाल  परगनों  की  1967-68  की  कुल  राजस्व  प्राप्तियां

 35.66  करोड़  रुपये  थी  ।

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  उसे  समा  की  मेज  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 Tube  Wells  in  U.P.

 +125.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  plea-
 sed  to  state १

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  more  than  half  of  the  tube-wells  io  Uttar  Pradesh

 are  lying  idle  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  these  wells  remain  idle  for  hours  together  due  to

 failure  of  electricity  ;

 (c)  whether  it  is  further  a  fact  that  there  is  a  gang  in  Uttar  Pradesh  which  steals

 transmitters  and  other  similar  equipments  necessary  for  the  working  of  the  tube-wells  ;

 (d  )  whether  any  such  gang  has  been  unearthed  ;

 (6)  ॥  so,  whether  some  of  the  articles  stolen  by  that  gang  have  been  recover-

 ed  ;  and

 (f)  if  not,  the  efforts  being  made  by  Government  to  check  recurrences  of  such
 thefts  ?

 The  Dy,  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad)  :

 (a)  and  (b)  It  is  not  a  fact  that  more  than  half  of  the  tubewells  intUttar  Pradesh  are  lying
 idle,  A  few  tubewells  remained  idle  during  the  rainy  season  due  to  theft  of  transformers.
 All  these  transformers  have  been  replaced  in  September  1968.  For  limited  durations
 tubewells  do  not  run  during  times  of  breakdowns  and  shutdowns,  These  are  promptly
 attended  to  and  efforts  made  to  keep  down  the  duration  to  the  minimum  possible.

 (c)and(d)  Thefts  of  transformer  parts  and  equipment  have  taken  place.  The
 existence  of a  gang  have  not  been  eStablished.  The  culprits  have  occasionally  been

 caught,

 (६)  Material  has  been  recovered  io  a  few  cases.

 (f)  The  staff  bas  been  alerted  to  intensify  vigilance,  Reports  of  thefts  are  lodged
 with  the  police  for  investigations,  The  Board  has  announced  cash  rewards  to  those  who

 might  give  useful  information  regarding  thefts  of  transformers.  Preventive  measures
 have  also  been  taken.  A  design  of  welding  of  transformers  to  base  plates  has  been

 devised  for  adoption  progressively  in  order  to  make  thefts  more  difficult,

 ईरान  के  सहयोग
 से  तरल  सोनिया  का

 निर्माण

 126,  eco  को ०  जमीन  :  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  कि  ईरान  समान  शर्तों  पर  भारत  के  साथ  मिल  कर  ईरान  में
 ry

 तरल  अमोनिया  बनाने  को  तैयार  है  ;

 यदि  al  ् तो  इसे  arta  में  अमोनिया  का  आयात  किस  हद  तक  कम  होगा  ?
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 पेट्रोलियम  ait  रसायन  मन्त्रालय  में  | ह  मन्त्री  रघु राम या )
 इस

 मामले  पर  अभी  बातचीत  हो  रही  है  और  कोई  निर्णय  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 भारत  सहायता  साथ  संघ  से  सहायता  मिलने  को  सम्भावना यें

 127  al  एस०  कार  दामानी

 श्री  हिम्मत  fag  का

 श्री  सु०  कु०  तापड़िया

 क्या  वित्त  मंत्री  5  1968  के  उतार  thd
 भ  पिन  प्रदान  संख्या  2652  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  विश्व  बेक  ने  भारत  सहायता  साथ  संघ
 ये  चाल  वर्ष प  चालू  नन  में  भारत  को  मिलने

 वाली  सहायता  में  सम्भावित  कमी के  बारे  में  इस  बीच  संकेत  दिया  है  ।

 क्या  1616.40  लाख  डालर  की  अपेक्षित  सहायता  का  बचन  अब  निश्चित  रूप

 से  मिल  गया  है

 उपलब्ध  सहायता  में  से  वर्ष  के  आराम  में  पाइप  लाइन  के  लिये  कितनी  धनराशि

 ली  जा  चुकी  है  ;

 क्या  इस  धनराशि  में  से  कुछ  घन  राशि  शेष  बची  है  और  परियोजना  से  भिन्न

 न्यय  जे
 सहायता  जिसका  करार  aga  1968  से  3973.30  लाख  ड  hs  ह  अ  ठ  इस  वर्ष  की  हमारी

 सब  आवश्यकताएं  पुरी  हो  जायेंगी  ;  और

 यदि  इसके  फलस्वरूप  जो  कठिन  स्थिति  पैदा  उसका  सामना  करने

 के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  जी  नही ं।

 1616.4  लाख  डालर  में  से  325,2  लाख  डालर के  करार  किये  जा  बुके  हैं ।

 31  1968  को  उपलब्ध  गैर-प्रायोजना  सहायता  में  से  30  1968

 तक  2151.5  लाख  डालर  को  रकम  ली  जा  चुकी  थी  ।

 भर  यदि  विदेशी  साधनों  का  बहुत  सावधानी  से  मितव्ययितापुर्ण  उपयोग

 किया  निर्यात  में  पर्याप्त  वृद्धि  की  जाय  और  कृषि  उत्पादन  का  स्तर  सन्तोषजनक  तो

 वर्ष  के  शेष  भाग  में  किये  जाने  वाले  आयत  की  सामान्य  आवश्यकताएं  पूरी  करना  सम्भव  हो

 सकेगा  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  उद्योग

 128  थी  एस०  कलार  दामनों  :  क्या  fad  मन्त्री  19  1968  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  4309  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  सूची  बद्ध  उद्योगों  ने  चालू वर्ष
 में  द्  बीच  कोई  प्रगति  दिखाई  है  और

 यदि  तो  प्रत्येक  उद्योग  में  गत  ad  की
 तुलना

 में  कितनी  प्रतिशत  अधिक  प्रगति

 हुई  है  ;

 क्या  इस  वर्ष  की  पहली  छमाही  में  राष्ट्रीय  प्राय  गत  ag  की  उस  अवधि  से

 अधिक  हो  गयी  है  जैसा  कि  प्रायः  उद्योगों  की  अधिक  प्रगति  से  पता  चला  हैं  और  ate

 तो  कितनी  वृद्धि  हुई  है  ;  और

 इससे  सरकारी  क्षेत्रों
 के

 उद्योगों  में
 अनुपयुक्त

 क्षमता  कितनी  कम  हुई  है  ?

 14  उद्योगों  में उप  प्रधान  सन्नी  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :

 से  8  उद्योगों  के  काम  में  सुधार  हुआ  है  ।  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  ।  |  पुस्तकालय

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2029/68]

 राष्ट्रीय  आय  के  वार्षिक  आधार  पर  sare  किये  जाते  इसलिये

 माद्दी  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  सब  से  हाल  के  उपलब्ध  अनुमान  1967-68  के  हैँ  ।

 (7)  जनवरी  से  1968  तक  की  अवधि  1967  की  इसी  अवधि  के

 भोद्योगिर्क  उत्पादन  में  कुल  मिलाकर  5.3  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  बहुत  से

 प्रतिष्ठानों  में  उत्पादन  बढ़ा  और  इसका  क्षमता  के  उपयोग  पर  अच्छा  असर  पड़ा  |

 घायल  इंडिया  लिमिटेड

 129.  थ्रो  एस०  शार ०  दामनी  :  कया  पेट्रोलियम  ale  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ag  सच  है  fe  भायल  इडिया  लिमिटेड  कमरी | |  1954,  1961  और

 1963  में  जारी  किये  गये  खनन  पट्टों  के  रन्जूरी-पत्र  खोज-लाइसेन्सी  के  अन्तर्गत  ही

 नहर कटिया  एक्सटेंशन/हंगरी जन  /  और  डम  डम

 और  निगरन  क्षेत्रों  में  अब  भी  काम  कर  रही  हैं  ;

 कया  यह  मी  सच  है  कि  इन  वर्षों  में  कोई  औपचारिक  खनन  पट्टा  करार  अथवा

 पैट्रोलियम  खोज  लाइसेन्स  कार्यान्वित  नहीं  किये  गये  हैं
 ;

 इन  करारों  को  कार्यान्वित  करने  में  देरी  होने  के  क्या  कारण  हैं  ;  ग्रोवर

 इन  पट्टों  और  लाइसेंसों  को  बिना  और  देरी  के  अन्तिम  रूप  देने  और

 विनत  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  ate  रसायन  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्नी  :  और

 at

 लाइसेंसों  और  पट्टों  की  कार्यान्वित  राज्य  सरकार  और  पट्टेदारों  के  बीच  होनी

 कच्चे  तेल  पर  रायल्टी  और  समय  समय  पर  रायल्टी  दरों  में  कमी  बेशी  के  लिए  पट्टों  में

 लिखित-रूप  में  adh  तौर  पर  व्यवस्था  से  सम्बन्धित  समस्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आसाम  सरकार

 ने  कुछ  फट्टों  की  कार्यान्वित  में  देर  कर  दी  है  या  उसे  आस्थगित  कर  दिया
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 (=)  समय  समय  पर  रायल्टी  की a  के  घट  बढ़  जाने  की  हालत  में  पट्टों  के  भ्निवायं

 करारी  शक्तियां  प्राप्त  करने  का  भारत  सरकार  विचार  कर संशोधन  को  लागू  करने  क

 रही  है  ।  इतसे  उन  कठिनाइयों  में  से  एक  कठिनाई  दूर  हो  जायेगी  जो  मौजूदा  मामलों  में  देर

 का  कारण  है  ।

 नये  उर्वरक  कारखाने

 130.  श्री  एस०  द्वार ०  दामनी

 श्री  गार्शिलिंगन  गोड़

 क्या  पेट्रोलियम  abe  रसायन  मन्त्री  12  1968  के  अता रां  प्रश्न  सख्या

 3605  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ऐसे  कौन-कौन  से  प्रस्ताव  हैं  जिन  पर  नये  उर्वरक  कारखानों  के  बारे  में  इस

 बीच  अन्तिम  रूप  से  निर्णय  कर  लिया  गया  है

 मे  कारखाने  कब  तरक  स्थापित  किये  जायेंगे  और  उनमें  उत्पादन  कब  TF  आरंभ

 हो  जायेगा  ;  और

 यदि  कोई  fata  नहीं  किया  गया  तो  देरी  होने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 पटो लियम  ste  रसायन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मास

 gadis  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  और  मैसर्स  कहिएगा  ट्यूब  लिमिटेड  द्वारा  भेजे  गये

 प्रस्ताव  अनुमोदित  हो  गये  हैं  और  आशय-पत्र  जारी  किये  जा  रहे  हैं  ।

 1971-72  तक

 शेष  परियोजनाओं  की  स्थापना  के  बारे  में  अमी  कोई  निर्णय  नहीं  हुआ  क्योंकि

 उनके  आर्थिक  ढांचे  और  अन्य  तथ्यों  का  कभी  शअ्रध्ययन  हो  रहा  है  ।

 ag  दिल्‍ली  में  रामकृष्णपुरभ्ु  में  एक  ईसाई  aa  प्रचार  स्कूल  को  भूमि  का  नियतन

 131  थी  बलराज  मधोक
 :  क्या  श्रावास  तथा  पूर्ति  मंत्री  19  1968

 के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  4222  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  येह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  नई  दिल्‍ली  में  राम कृष्णपुर मु  के  सेक्टर  12  में  रहने  वाले  लोगों

 के  उस  प्रतिवेदन  पर  इस  बीच  विचार  कर  लिया  है  जिसमें
 वहां

 पर  ईसाई  पब्लिक  स्कूल

 खोलने  का  विरोध  किया  था  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 यदि  तो  कब  तक  निकाय  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 श्रीवास  तथा  पत  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  इंकबाल  (

 हा ं।
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 शौर  (71)  यह  निर्णय  किया  जा  चुका
 है  कि  पहले  किये  हुए  आवंटन को  बनाये

 रखा  जाये  ।

 विकलांग  लड़के  भोर  लड़कियों  को  रोजगार

 132.  श्री  बलराज  मधोक  :  क्या  समाज  मन्त्री  यह  बताने  की  HAT

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच
 है

 कि  aga  से  विकलांग  लड़के  और  लड़कियां  सफलता  gee

 उच्च  दिक्षा  प्राप्त  कर  रही  हैं  ;

 कया  यह  मी  सच  है  कि  उच्च  दिक्षा  प्राप्त  करने  के
 पश्चात्‌  भी  उनको  इसलिये

 रोजगार  नहीं  दिया  जाता  है  कि  वे  विकलांग  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  ऐसे  लड़के  और  लड़कियों  के  लिये  बनाये  गये  रोजगार  नियमों

 में  संशोधन  करने  का  सरकार  का  विस्तार  है  ;  ate

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 समाज-कल्याण  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  फूल रेण  :  श्रीमान  ।

 प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  पश्चात  सभी  विकलांग  व्यक्ति  रोजगार  नहीं  पा

 सके हैं  ।

 सुभाव  का  अनुगमन  होगा  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 दिल्लो  नगर  निगम  के  गर्दी  बस्ती  सफाई  विभाग  का  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकार  को  हस्तांतरण

 133.  श्री  बलराज  मधोक  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगर-बिकास  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गन्दी  बस्ती  सफाई  विभाग  को  दिल्‍ली  नगर  निगम  की  बजाय

 दिल्ली  विकास  प्राधिकार  के  नियन्त्रण  में  कर  दिया  गया  है  ;

 क्या  यह  मी  सच  है  कि  उस  विभाग  के  कर्मचारियों  को  भी  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकार  में  हस्तांतरित  कर  दिया  गया  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  दि ली  विकास  प्राधिकार  ने  उन  कर्मचारियों  को  अपने

 कर्मचारियों  में  अभी  तक  समेकित  नहीं  किया  है  ;  और

 sor >  ?
 बना  हु यि  तो  उन  कमंचारियों  की  वास्तविक  स्थिति

 परिवार  निशेमन  नगरीय-विकास  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्रों  व०  सू०

 :.
 जी

 नहीं  ।
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 जी  नही ं।

 (7)  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |  |

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  के  बदं-गीत  के  गाँवों  के  लिये  नागरिक  सुविधायें

 न
 134.  श्री  बलराज  मधोक  :  नया  परिवार  |  नियोजन  तथा  नगरीय-विकास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  संघ-राज्य  क्षेत्र  के  लगभग  एक  सौ  गांव  गत  कुछ  वर्षों

 में  दिल्ली  की  उपनगरीय  सीमा  में  आ  गये  हैं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इन  गांवों  का  विकास  करना  दिल्‍ली  विरासत  प्राधिकार

 का  उत्तरदायित्व  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  दिल्ली  विकास  प्राधिकार  ने  ऐसे  अधिकांश  गांवों  में

 पेय  शौचालय  जौसे  न्यूनतम  नागरिक  सुविधाओं  की  भी  अब  तक  व्यवस्था  नहीं  की

 हैं  ;  और

 यदि  gi,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  सम्बन्धित  गांवों  मे  इन  सुविधाओं  की

 ब्यवश्था  करने  के  लिये  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकार  को  कितना  समय  लगेगा  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  ब०  सु०

 से  :  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रखदी  जाएंगी  ।

 शैक्षिक  साधन  केन्द्र  रिसोर्सेज  नई  दिल्‍ली  द्वारा  विदेशी  मुद्रा

 सम्बन्धी  विनियमों  का  उल्लंघन

 135.  श्री  ए०  श्री  घरन  :  श्र  क ०  लक प्पा  :

 श्री  नि०  र०  ite  अ ६ ह ह  म श्री  स्वतंत्र  सिह  कोठारी  :

 को  रामस्वरूप  विद्यार्थी  :  श्री  रा०  बचदा  :

 श्री  मारतसिह  चौहान  :

 क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 var  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  मैं  अमरीका  द्वारा  संचालित  शिक्षा  संसाधन

 केन्द्र  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  का  उल्लंघन  करके  बेची  जाने  वाली  पुस्तकों  और  पत्रिकाओं  का

 भारत  से  निर्यात  कर  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 उप  प्रदान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  तथा  :  उल्लिखित

 केन्द्र  ने  1968.  में  विदेश  नईਂ  दिल्‍ली  की  मौत  कुछ  निर्यात  करनी  चाही

 इन  पार्सलों  में  लगभग  372  पुस्तके  थीं  ।  इन  पुस्तकों  पर  कीमत  नहीं  पड़ी  हुई  थी
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 इन  पागलों  को  रोक  लिया  पुस्तकों  का  मुल्य  372  डॉलर  आंका  गया  तथा  निर्यात कर्ताओं

 को  विदेशी  मुद्रा  विनिमय  विनियमंत्त  अधिनियम  की  ब्यवस्थाग्रों  का  पालन  करने  के  लिए  कहा

 गया  |  निर्यातकर्ताओं  से  उत्तर  मिलने  पर  मामले  का  फैसला  किया  जाएगा  ।

 फरिलाइजस  एण्ड  केमिकल्स  श्रावनकोर  लिमिटेड  के  प्रबन्धक  निदेशक  के  विरुद्ध  ata

 136.  श्री  ए०  श्रीधरन

 थो  कामेश्वर  fag  :

 थ्री  क०  लक प्पा  :

 क्या  पेट्रोलियम  धौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  फर्टिलाइजसं  एण्ड  केमिकल्स  त्रावणकोर  लिमिटेड

 के  प्रबंधक  निदेशक  द्वारा  किये  गये  गोलमाल  का  पता  लगाने  के  लिये  जांच  काय  आरम्भ

 किया  है  ;

 यदि  तो  इस  जांच  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 क्या  इस  जांच  समिति  द्वारा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  गया  है  ;

 यदि  at,  तो  इसकी  मुख्य  सिफारिशें  क्या  हैं  ;  और

 यदि  तो  दरी  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 तेट्रॉलिंयम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 फटिलाइजसं

 एण्ड  कैमिकल्स  त्रावणकोर  लिमिटेड  के  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  लगाये  गये  आरोपों  की  जांच  की

 गई

 पैट्रोलियम  भर  रसायन  मंत्रालय  के  सचिव  ने  उक्त  मंत्रालय  के  उप  सक्रिय  की

 सहायता  से  आरोपों  का  अध्ययन  किया  ।

 और  सचिव  ने  सरकार  को  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  था  ;  जिसमें  दी  गईं

 घातों  का  सारांश  निम्न  प्रकार  है  :

 (1)  कारखाने  के  उत्पादन  में  कमियां  हुई हैं  लेकिन॑  इन  कमियों  का  भीतर

 उत्तरदायित्व  बिजली  समस्याओं  से  सम्बन्धित  हैं  ।  कार्य-स्थल  भर

 रक्षण  विभाग  में  भी  कुछ  त्रुटियां  पाई  गई  जिन  पर  ध्यान  दिया  गया

 है  और  उत्पादन  ये  वृद्धि  शुरु  हुई  है  ।

 \
 f

 2)  व्यय  पर  अधिक  नियन्त्रण  और  ज्यादा  खर्चे  की  प्रवृति  से  बचना  उपेक्षित

 है  ।  कम्पनी  की  व्तंमान  वित्तीय  स्थिति  प्रत्येक  मद्रास  और  दिल्‍ली  के

 किरायों  पर  5  लाख  से  6  लाख  रुपये  खरच  करना  न्याय  संगत  नहीं  था  ।

 यथाथें  बंजट
 से  यह  प्राप्त  होता  था  ।  कम्पनी के  अतिथि

 विश्वा
 की  देखरेख  में  मितव्ययता  लाने

 की  गुजायश
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 (3)  समय  समय  पर  व्यय  पर  अधिकतम  मात्रा  में  नियंत्रण  सुनिश्चित  करने  के

 बजट  को  तैयार  प्रस्तुत  करने  एवं  अनुमोदन  करने  को  पद्धति

 का  पुनरीक्षण  करने  की  आवश्यकता  है  |

 (4)  कम्पनी  के  नौजवान  अफसरों  का  भविष्य  और  आवश्यकत  की  अस्थायी

 स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  सेवा  निवृत  अफसरों  की  पुर नियुक्ति
 और

 वित्त  अफसरों  की  प्रतिनियुक्ति  ठीक  ढंग  से  की  गई  है  ।

 (5)  अन्य  लगाये  गये  आरोप  सारहीन  प्रतीत  होते  हैं  ।

 sat  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  दिल्‍ली  के  श्रौषघालयों  में  श्रत्याववयक  भ्रोषघधियों  का

 न  दिया  जाना

 137.  श्री  शारदा  नन्द  :

 थी  भंवरलाल  गुप्त  :

 श्री  औंकार  सिंह  :

 क्या  परिवार  नियोजन  एवं  नगर-बिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  से  ऐसी  शिकायतें  की  गई  हैं  कि  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय

 स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  अन्तर्गत  काम  करने  वाले  औषधालयों  में  अत्यावश्यक  औषधियां  नहीं

 दी  जाती हैं  ;

 क्या  ये  शिकायतें  उन  आयुर्वेदिक  औषधालयों  के  बारे
 में  हैं  जहां  इस  योजना  के

 wears  कई  महिनों  तक  साधारण  भौषधियां  भी  उपलब्ध  नहीं  होती  हैं  |

 क्या  सरकार  ने  इस  योजना  के  आयुर्वेदिक  औषधालय  के  मार साधक  को  ae

 प्राधिकार  दिया  था  कि  वे  ऐसी  औषधियां  जो  भौषधालयों  में  उपलब्ध  न  भर  जो  मरीजों

 को  देना  स्थानीय  बाजार  से  ले  सकते  हैं  ?

 यदि  तो  किस  हद  तक  ;  शरर

 (3)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरों-विकास  मंत्रालय  में  seat  1: ५  र है

 जी  हां  ।

 कुछ  शिकायतों
 आयुर्वेदीय

 औषधालयों  के  बारे  में  मी  है  ।

 से  (3)  :  maida  औषधालय  के  मेडिकल  अफसर  sare  को  नियमित  सप्लाई

 ख  S\>  करने  का
 उपलब्ध  होने तक  अनि वा यें  औषधियों  को  स्थानीय  STN  नाल  नग  अधिकार  दिया  हुआ  है  ।
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 छात्रों  को  छात्रवृत्तियां

 138  श्री  निहाल  fag  श्री  तुकाराम  गेविन

 शो  शिवपूजन  शास्त्री  थ्रो  दे०  fao  सिह

 था  समाज  कल्याण  मन्त्री  12  1968  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  2518  के

 उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1  दिल्‍ली  की  पोलिटेक्निक  संस्थाओं  तथा  अन्य  संस्थाओं  के  813  छात्रों  को

 छात्रवृत्तियां  देने  के  मामले  में  अधिकतम  तथा  न्यूनतम  राय  सीमा  क्या  रखी  गई  है  ;

 क्या  आय  के  सत्यापन  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  कोई  शिकायतें  मिली  हैं

 यदि  तो  छात्रवृत्तियां  प्राप्त  करने  के  fad  कितने  मामलों  में  आय  के  भु  ठे

 प्रमाणपत्र  पेश  किये  गये  थे  और

 यदि  आय  का  सत्यापन  नहीं  किया  तो  उसके  कया  कारण  थे  ?

 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  (Sto  फूत्रे णु  Tz)  (

 तथा  संघ-राज्य  क्षेत्र  प्रशासक  से  विस्तृत  सूचना  एकत्रित  की  जा
 रह

 तथा  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 भारतीयों  के  विदेशों  में  बैंकों  सें  खाते

 139  श्री  निहाल  सिंह  :  बया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  भारतीयों  द्वारा  व्यक्तिगत  रूप  से  अथवा  संयुक्त  रूप  से  विशेषतः  केन्द्र  और

 राज्यों के के  मन्त्रियों  तथा  भूतपूर्व  मन्त्रियों  द्वारा  शौर  उच्च  सरकारी  पदों  पर  अब  आसीन  अथर्वा

 पहलें  काम  करने  वाले  व्यक्तियों  द्वारा  विदेशों  में  खोले  गये  खातों के  बारे  में  सरकार  को  कोई

 जानकारी  प्राप्त  हुई  है

 यदि  तो  विदेशों  में  कुल  कितनी  राशि  जमा  है

 इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  बिचार  है  कि  बिदेशी

 बैंकों  में  जमा  ऐसी  राशि  बिना  हिसाब-किताब  बताये  वापस  नहीं  ली  जा  सकती  और

 पिछले  तीन  वर्षों  से  ऐसी  जमा  राशियों  से  सम्बन्धित  कितनी  लेखा-बाह्म  राशि

 का  पता  लगा  है  और  इस  समय  ऐसी  कितनी  लेखा-बाह्य  राशि  जमा  होने  का  सरकार
 का

 अनुमान है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  मोरारजी  देसाई )  (  और  :  भारतीय

 ford  बैंक  की  विधिवत  स्वीकृति  से  और  उसके  नियन्त्रण  में  भारतीय  राष्ट्रिकों  संहित )
 द्वारा  विदेशों  में  रखे  गये  खातों  में  जमा  रकम  का  मृत्य  1967  तक  की  अ्रवधि  के

 लिए  8.12  करोड़  रुपया  था  व्यवसाय  के  आधार  खास  तौर  से  प्रदान  में  किये  गये

 कोई  वर्गीकरण  नहीं  किया  जाता  |
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 और  :  रिजर्व  बैंक  की  पूर्ण-स्वीकृति  के  बिना  विदेश  में  खाता  tq  ता  विदेशी

 मुद्रा  विनियमन  1947  का  उल्लंघन  है  ।  ऐसे  मामलों  पर  नजर  रखना  प्रवर्तन

 निदेशालय  का  गतंव्य  है  और  जिन  लोगों  के  बारे  में  यह  पता  चलता  है  कि  उन्होंने  विदेश  में

 अपने  अनधिकृत  खाते  खोल  रखे  उनके  विरुद्ध  कानूनी  कार्यवाही  की  जाती  पिछले  तीन  वर्षों

 में  कुछ  व्यक्तियों  पर  जुरमाने  किये  गये  पर  विदेश  में  रखे  गये  इस  प्रकार  के  धन  के  बारे  में

 कोई  अनुमान  लगाता  कठिन  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  सरकारी  क्वार्टरों  का  नियतन

 140,  शो  निहाल  सिंह  :  क्या  श्रीवास  तथा  पूरी  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  श्र  रियों  के  केन्द्रीय  सरकारी  कामना  रियों
 को  लगभग

 20  वर्षों  से  दिल्ली  में  सरकारी  क्वाटर  नहीं  दिये  गये  हैं  जबकि  अन्य  शरणी  के  कर्मचारियों

 को  जिनकी  प्राथमिकता  तारीख  1965  थी  उनको  अपनी  श्रेणी  के  क्वाटर  दे  दिये  गये  हैं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और
 f  ,

 सभी  श्रे  शियों  के  कर्मचारियों  के  लिए  क्वार्टरों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  सरकार

 को  कितना  समय  लगेगा  ?

 श्रावित  तथा  पूरी  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  इकबाल  fag)  :  :  सभी

 सरकारी  अधिकारियों  को  उनकी  प्राथमिकता  की  तारीख  के  अनुसार  वास  का  आवंटन  किया

 जाता है
 ।  100  रुपये  से  कम  पाने  वाले  अधिकारियों  की  प्राथमिकता  को  उनकी

 सरकारी  नौकरी  में  कार्य-ग्रहणी  करने  की  तारीख  से  मानी  जाती  है  और  उनकी  आपसी

 वरिष्ठता  ar  निश्चय  तदनुसार  किया  जाता  है  ।  इनमें  टाइप  71,  7,
 ए  तथा  IV  के  मामले  आ

 जाते  हैं  ।

 700  तथा  उससे  अधिक  लेने  वाले  अधिकारियों  की  प्राथमिकता  की  तारीख

 उस  तारीख  से  मानी  जाती  जिस  दिन  से  उस  टाईप  के  वास  के  लिए  हकदार  बनने  के  लिए

 न्यूनतम  परि लब्धि यां  प्राप्त  करना  आरम्भ  करते  हैं  .  टाईप  ४  के  लिए  प्राथमिकता  की  तारीख

 तब  से  मानी  जाती  है  जब  अधिकारी  700  रुपये  लेना  आरम्भ  करता  है  तथा  टाईप  vi  के

 1300  रुपये  लेने  की  तारीख  टाईप  VU  के  विषय  में  अधिकारी  को  2250  रुपये  मिलने

 की  तारीख  तथा  टाईप  Vl  के  लिए  उस  तारीख  से  प्राथमिकता  मानी  जाती  है  जिस

 तारीख  से  वह  अपर  सचिव /सचिव  अथवा  उसके  बराबर  के  पद  को  ग्रहण  करता  है  ।

 टाईप  VILL  के  मामले  1965  की  प्राथमिकता  की  तारीख  वाले  अधिकारियों  को

 वास  का  भागंटन  कर  दिया  गया  है  ।  इससे  यह  संकेत  नहीं  मिलता  कि  इन  अधिकारियों  की

 aa  तक  कुल  सेवा  अवधि  क्या  थी  ?

 (a)  जैसे  कि  ऊपर  में  बताया  गया  वास  के  अर्निटिन  के  लिए  प्र  थमिकता  की

 तारीख  का  निर्णय  विभिन्न  प्रकारों  से  किया  जाता  है  और  यही  उसके  का रंग  हैं  ।
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 बेईमान  कुल  परितुष्ट  लगभग  40  प्रतिशत है  ।  और  जब  तक  सरकार  का  दात

 प्रतिशत  आधार  पर  वास  का  निर्माण  नहीं  कर  पार्त
 ह  तब  तक  सा tae  रे  सरकारी  कर्मचारियों  को

 सरकारी  वास  की  व्यवस्था  करना  संभव  नहीं  है  ।

 और  अधिक  सरकारी  वासों  का  निर्माण  योजना  परियोजनाओं  प्रोजेक्ट्स  )
 के

 अन्तर्गत  उपलब्ध  निधियों  पर  निर्भर  है  ।

 सेवायों  का  विज्ञापनों  शर  अतिथि  गृहों  पर  व्यय

 141  श्री  निहाल  fag:  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नया  व्यापार  औद्योगिक  तथा  व्यापारिक  समवायों  और  निगमों  द्वारा

 अतिथि  की  व्यवस्था  तथा  विज्ञापनों  पर  होने  वाले  खच  और  कम  करने  के  प्रदान  पर

 कार  ने  हाल  में  विचार  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  मोरारजी
 :  नही ं।

 यह  सवाल  पदा  नहीं  होता  ।

 हल्दिया  तेल  बोधक  कारखाना

 142  थ्री  श्रदिचन  क्या  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मर  5  1968  के

 अतारांकित  प्रीत  संख्या  2649  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 हीदिया  तेल  शोधक  कारखाने  के  निर्माण-काय  में  कितनी  आयातित

 सामग्री  तथा  उपकरणों  की  आवश्यकता  है

 भारत  में  ऐसी  कौन-कौन  सी  एजेंसियां  तथा  निर्माता  हैं  जिनके  द्वारा  इस  सामग्री

 तथा  उपकरणों  के  सप्लाई  किये  जाने  की  सम्भावना  है  तथा  प्रत्येक  मामले  में  कीमत  हुद  तक  ;

 और

 दोनों  विदेशी  सहयोगियों  में  से  प्रत्येक  से  कितनी  विदेशी  जानकारी  तथा  इन्ही

 पारी  और  तकनीकी  दक्षता  आयात  की  जायेगी  तथा  इन  सेवायों  के  लिये  कितना  धन

 बिदेशी  मुद्रा  में  और  अन्यथा  होगी
 ?

 पेट्रोलियम  ate  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  रघु राने या  ब्यौरे  दिस»

 1968  /  जनवरी  1969  के  पश्चात  उपलब्ध  जनन  विदेशी

 सहयोगियों

 afte

 इंजीनियर्स  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  एकमुश्त  प्रस्तुत  किये  जाने  की  ara  है

 (a)  az  सूचना  मायावती  तथा  देवीय
 उपकरण

 और  माल
 द  कीं

 खंड
 सूचियों

 को

 अन्तिम  रूप  देने  के  परिचित  प्राप्त  होगी  ।

 मुख्य  पैट्रोलियम  उत्पादों  के  निर्माण  फ्रांस  के  मौसे  टैकनिप  /  एनसा

 इ  निर्माण  सेवाओं  और  अन्य  आवश्यक  सूची  arr |  क  द  द  न  देने  में  सहायता  करेंगे  ।
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 रूमानिया  के  मौसमे  इंडस्ट्रीयल  एक्सपोर्ट  ya  इधन  तथा  fasta  के  निर्माण  के

 लिए  इसी  प्रकार  की  सहायता  मुहैया  करेंगे  ।

 वित्तीय  जिसमें  विदेशी  मुद्रा  का  भ  श  आदि  शामिल  का  एक मुश्त

 दरों  के  अन्तिम  रूप  तक  नहीं  लगाया  जा  सकता  जिसका  फला  शीघ्र  होने  को  आशा  है  |

 रेडक्रास  संस्था  को  मैसूर  में  टुकुर  स्वास्थ्य  संस्था  को  चलाने  के  लिए  agar

 143.  थो  क०  लक प्पा  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विरासत  मन्त्री

 यह  बताने  की  FIT  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  रेड  क्राम  संस्था  को  मैसुर  राज्य  में  टुमकुर  में  स्वास्थ्य

 के  लिए  कोई  सहायता  दी  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  किस  रूप  में  सहायता  दी  गई  है  ;

 क्या  स्थानीय  समिति  ने  यह  अराधना  की  है  कि  सहायता  के  रूप  में  शल्य  चिकित्सा

 जौसे  डाक्टरी  उपकरणों  तथा  अन्य  सामग्री  की  व्यवस्था  की  जाये  ;  और

 यदि  तो  इस  समय  यह  मामला  किप  अवस्था  में  अनियमित  पड़ा  है  ?

 परिवार  नियोजन  एवं  नगरीय-बिकास  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  ब०  सू०

 ata)  :  जी  नहीं  ।

 और  :  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 झाल  इण्डिया  इन्स्टीच्यूट  श्राफ  मेंटल  बैंगलोर

 144.  Ho  लक्रप्पा  क्या  परिवार  नियोजन  एवं  नगर-विकास  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  बंगलौर  स्थित  ara  इण्डिया  इन्स्टीट्यूट  आफ  मेंटल

 हैल्थ  में  कुप्रशासन  तथा  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  में  पक्षपात  पूर्ण  रनेये  के  सम्बन्ध  में  शिकायतों

 मिली  हैं  ;

 यदि  तो  वे  शिकायतें  क्या  हैं  ;

 इंस  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  का  क्या  काय  वाही  करने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  जांच  करने  विचार  है  ?

 परिवार  नियोजन  एवं  नगर-विरासत  उप-मंत्री  ब०  ०  म

 जी  ai

 इन  शिकायतों  में  निम्नलिखित  आरोप  लगाये  गये  थे  :

 (1  ) f  संस्थान  के  कमंचारियों  को  मरती  करने  में  और

 (2)  स्टाफ  के  कुछ  कर्मचारियों  द्वारा  भ्रष्टाचार  ।
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 भरती  सम्बन्धी  आरोपों  at  छानबीन  की  गई  और  ये  निराधार  पाये  गए  ।

 चार  सम्बन्धी  आरोपों  की  जांच  की  जा  रही  है  |

 @
 ्  '  न ्  oar  | उपयुक्त  कार्यवाही  पहले  से  ही  की  जाने  के  कारण  यह  प्रश्न  न

 Inadequate  Power  Supply  to  Industries  in  Bombay  and  Kotah

 +145.  Shri  Cm  Prakash  Tyagi:  Will  the  Minister  of  Irrig  ion  and  Power  be.

 pleased  to  state  १

 (a)  whether  it  is  afact  that  power  generation  has  gone  dow UOW  n  due  to  inadequate
 tains  at  some  places  like  Bombay  and  Kotah  ;

 ih u  Loe (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  power  supply  to  in  istries,  there  bas  been
 curtailed  ;

 (c)  whether  Government,  in  view  of  the  importance  of  industries,  would  see  that

 ‘power  generation  is  not  made  dependent  on  rains  alone  ;  and

 (d)  if  so,  the  steps  being  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Dy.  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad)  :

 (a)  Due  to  deficient  rainfall  in  the  catchment  of  the  Tata  and  Koyna  hydel  stations,  the

 power  generation  from  these  stations  which  feed  Western  Maharashtra  including  the

 Bombay  area  has  been  adversely  affected.

 The  water  levels  in  the  Chambal  reservoirs  have  been  quite  satisfactory  during
 the  current  year.  Power  supply  to  Kotah,  therefore  is  not  likely  to  be  adversely  affected,

 (0)  The  Government‘of  Maharashtra  has  imposed  16%  cut  in  the  consumption  of
 electrical  energy  by  industries  in  Bombay  with  effect  from  1.  11.  63.

 No  power  cut  in  Rajasthan  is  anticipated  at  present.

 In  Rajasthan,  restriction  in  the  power  supply  is  in  force,  at  present,  on  consumers
 having  maximum  demand  exceeding  5000  KVA.  However,  in  view  of  the  improved
 power  supply  position,  the  State  Government  is  considering  removal  of  this  restriction.

 (c)  and  (d):  The  Tarapore  nuclear  power  stalion  share  190  MW)
 which  is  scheduled  to  be  commissioned  by  the  middle  of  1969,  and  the  thermal  power  sta-
 tions  at  Nasik  (280  MW)  and  Koradi  (480  MW)  which  are  expected  to  be  commissioned
 during  the  Fourth  Plan  period  would  substantially  increase  the  thermal/nuclear  capacity
 in  Maharashtra.

 In  Rajasthan,  the  commissioning  of  the  Ranapratapsagar  nuclear  power  station

 during  the  Fourth  Plan  would  safeguard  against  power  shortages  during  dry  years  in  that

 State.

 In  addition  to  increase  in  the  installed  thermal/nuclear  generating  capacity,  the

 inter-State  transmission  lines.  which  are  in  various  stages  of  progcess  are  expected  to

 alleviate  the  effects  of  power  shortages  arising  from  deficient  monsoons.

 Family  Planning  Programme  among  Religious  Communities

 146.  Shri  Om  Prakash  Tyagi:  Will  the  Minister  of  Health,  Family  Planning  and
 Urban  Development  be  pleased  to  state  :
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 (a)  whether  it  isa  fact  that  some  religious  communities  are  oppo  ing  the  Family

 Planning  programme  and  the  members  of  those  communitties  are  consequently  ignoring

 this  programme  ;

 this
 (b)  if  so,  whether  Government  have  considered  any  measures  whereby

 scheme  becomes  equally  acceptable  to  people  of  all  the  communities  of  India  ;  and,

 (८)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health,  Family  Planning  and  Urban

 Development  (Dr.  Chandia.ekber)  (a)  No.  There  is  no  appreciable  opposition  to  the

 Family  Planning  programme  which  is  accepted  by  all  communities  generally  in  the  $  amo

 proportion  as  their  population  bears  to  the  total  population  of  the  area  concerned.

 (b)  The  Family  planning  movement  in  India  is  already  equally  applicable  and

 available  to  all  the  communities.  It  has  been  founded  on  rational  scientific  and  voluntary

 basis.  The  programme  is  essentially  related  to  the  socioeconomic  development  of  the

 people  of  all  the  communities,

 (c)  Does  not  arise,

 Establishment  of  M/s,  Gurusum  Factory  a  nd  Jhonih APU  RUE ae  unwala  Jarvis  Ltd,

 Shri  Onkar  Singh  :
 Shri  T,  P.  Shah;
 Shri  Sharda  Nand  3

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given to  Unstarred

 Question  No.  5874  on  the  261h  August,  1968,  and  state,

 (a)  whether  the  information  regarding  the  establishment  of  M/s  Gurusum  Factory,

 Visabh  and  M/s  Jhunjhunwala  Jarvis  Limited,  the  nature  of  business  being  done  by

 these  companies  and  the  amount  of  income-tax  paid  by  these  companies  to  Government

 during  the  last  five  years  has  since  been  collected  by  the  Government  :

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  and  when  it  would  be  laid  on  the  table  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri.  Morarji  Desai):  (a)!

 Yes,  Sir,

 laid  onthe  Table  of  the  House, (0)  The  information  is  given  in  the  annexure

 {Placed in  Library.  See  No,  Lt-2030/68]

 (c)  Does  not  arise.

 Shareholders  of  M/s  Oriental  Timber  Trading  Corporation

 Shri  Onkar  Singh  :
 Shri  Sharda  Nand  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred

 Question  No,  4273  on  the  19th  August,  1968  and  state  :

 (a)  whether  the  information.-regarding  the  shareholders  of  M/s  Oriental  Timber

 Trading  Corporation  has  since  been  collected  ?

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ;  and

 {c)  if  not,  the  date  by  which  the  information  would  be  laid  on  the  Table  ?
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 The  Deputy  Prime  ‘and  Minister  of Firtatice,  ri  Morarji  Desai)  (a)
 Yes,  Sir

 (b)  Master  Vijay  Kumar  is  nota  partner  in  any  firm  He  holds  shares  io  the

 following  companies  other  then  M/s  Oriental  Timber  Trading  Corporation  (P)  Lid

 1.  Structural  Engg.  Works  Ltd.,  Bombay

 2  The  New  Shorrock  Spg.  &  Mfg.  Co.  Ltd.,  Bombay,

 3  The  Bombay  Burmah  Trading  Corp.  Ltd.,  Bombay

 Ashok  Leyland  Ltd.,  Madras

 Dawn  Mills  Co.  Ltd.  Bombay

 The  Belapur  Sugar  Co.  Ltd.,  Bombay

 Mckenzies  Ltd  Bombay.

 Oudh  Sugar  Mills  Ltd.,  Bombay

 Central  India  Mills  Ltd.,  Nagpur

 10  Moon  Corporation  Ltd.,  Hargaon

 11  Good  Year  India,  Ltd.,  Calcutta

 12  Associated  Bearing  Co.  Ltd.,  Bombay.

 Master  Vijay  Kumar  and  members  of  his  family  do  not  hold  controlling  interest
 in  any  of  the  above  companies

 (c)  Does  not  arise

 Establishment  of  M/s  Gandu  Ram  and  Sons  and  M/s  Jhunjhunwala  Family  Trust

 Shri  Onkar  Singh  :

 Shri  Singh  :

 Shri  Shah  $

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred
 Question  No.  5873  on  the  26th  August,  1968  and  stat

 rmation (a)  Whether  information  regarding  the  info  \]  i  हक १॥  ह  as  well  16  directors  of
 the  firms  named  M/s  Gandu  Ram  and  Sons  and  M/s  Jhunjhunwala  Family  Trust  has
 since  been  collected

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ;  and

 if  not,  the  reasons  therefor  and  when  it  would  be  laid  on  the  Table? (c)

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finace,  (Shri  Morarji  Desai) :  (a)and(b) :
 There is  no  firm  by  the  name  of  M/s  Ganduram  &  Sons.  M/s  Jhunjhunwala  Family

 ‘Trust  was  established  on  2-4-1963  and  Rs, 1  §O00/-  was  séttle  ‘on  this  Trust  initially.

 There  Jhas  been  no  change  jin  the  amount  settled.  The  names  of  the  Trustees  of  this

 Trust  are  :

 Shri  Banwarilal  Ramniranjan  J  hunjhunwala,

 Shri  Champalal  Ramniranjan  J  hunjhunwala

 Shri  Bhagwatiprasad  Ramoiranjan

 Assessments  in  the  case  of  this  Trust  have  not  so  far  been  completed.  No  tax  bas

 béen  assessed  bt  ‘paid  ‘so  far:

 Does  not  arise (c)
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 M/s  Rayon  Pulp  Manufacturing  Company

 150.  Shri  Onkar  Singh  :  Shri  Sharda  Nand  :

 Shri  J.  B.  Singh  :  Shri  T.  P.  Shah  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  10  Unstarred

 Question  No.  5875  on  the  26th  August,  1968  and  state  :

 (a)  Whether  information  in  respect  of  M/s  Rayon  Pulp  Manufacturing  Company

 has  since  been  collected  :

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ;  and

 (c)  if  not.  when  the  information  is  likely  to  be  laid  on  the  Table  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance,  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a),  (b)

 and  (c):  In  reply  to  certain  parts  of  Lok  Sabha  Unstarred  Question  No.  5875  dated  the

 26th  August,  1968,  the  following  items  of  information  relating  to  M/s  Rayon  Pulp

 Manufacturing  Co.  Ltd.,  were  to  be  collected  and  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  :

 (i)  names  of  the  products,  if  any,  manufactured  by  the  company

 (ii)  the  expenditure  incurred  on  the  establishment  of  the  Company  and  the  present
 capital  of  the  Company  ;

 (iii)  the  annual  production  capacity  of  the  Company  ;  and

 (iv)  the  number  and  names  of  the  Directors  of  the  Company  and  the  amount  of

 income-tax  assessed  on  them  during  the  last  five  years  and  the  amount  realised  as  also

 the  amount  of  tmcome-tax  yet  to  be  realised  from  them.

 The  available  information  on  the  above  points  is  as  follows  :

 (i)  The  Original  plan  cf  the  Company  was  to  manufacture  Bleached  grade  Rayon

 Pulp  but  from  the  Director’s  reports  it  is  seen  that  the  Company  could  not  go

 ahead  with  its  original  plan.  From  the  documents  filed  by  the  Company  before

 the  Registrar  of  Companies,  it  is  not  possible  to  give  a  precise  and  exhaustive  list

 of  products  manufactured  by  the  Company.

 (ii)  From  the  Company's  Balance  sheet,  as  on  31.  1967,  itis  seen  that  the

 following  expenditure  was  incurred  tilt  that  date:

 (i)  Preliminary  expenses  ecne ७  ७  ॥  Rs.  3278.50

 (ii)  Development  expenditure  Rs,  53326.32

 The  paid  up  capital  of  the  Company,  as  on  31.  5.  1967,  was  Rs,
 70/-.

 (iv)  The  following  are  the  three  Directors  of  the  Company  since  its  iacorpora-
 tion

 1  Shri  R.  Jhunjhunwala

 2..  ‘Sbri  P.  R.  Jhunjhunwala

 3.  Shri  R.

 in  respect  of  (iii)  and  the  remaining  portion  of  (iv)  above  is  still  being

 collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  as  soon:as  possible,

 कलकत्ता  नगर

 151.  श्री  समर  अर *
 cart ~~  Sige, M उठाता

 पोरवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  का  ध्यान  कलकत्ता  नगर  को  स्थिति  के  बारे  में  अनेक  राष्ट्रीय  तथा

 विदेशी  समाचारपत्र  संवाइदाताओं  द्वारा  की  गई  विभिन्न  अलोचना ग्र ों  की  ओर  दिलाया  गया

 जिनमें  हमारे  देना  के  इस  सबसे  बड़े  नगर  को
 '
 मरणासन्न  नगरਂ  बताया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  मारत  के  इस  बड़े  नगर  की  निरन्तर  बिगड़ती  और  गिरती  हुई

 स्थिति  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिये  सरकार  ने  कोई  प्रयत्न  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  नगर  की  बिगड़ती  हुई  वर्तमान  स्थिति  के  क्या  कारा  हैं  और

 इसको  बिगड़ती  हुई  स्थिति  से  उबारने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  को  विचार

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  श्री  ब०  सु०

 से  :  इस  मामले  पर  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  और  सुचना  सभा  पटल  पर

 रख  दी  जायेगी  ।

 गन्दी  बस्तियों  को  सफ़ाई  को  योजनाएं

 152.  थी  to  fao  fag  :  कया  परिवार  नियोजन  ca  नगर  विकास  मन्त्री

 यह  बताने  बाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखेंगे  कि  गंदी  बस्तियों  को  हटाने  तथा  उनमें

 सुधार  को  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  जिसमें  भंगियों  के  लिये  आवास

 aaa  धन  की  व्यवस्था  करने  हेतु  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ऐसे  आदेश

 किन  तारीखों  को  जारी  किये  गये  थे  जिनमें  विभिन्न  राज्यों  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  का  नया

 तन  किया  गया  तथा  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  ऐसा  कोई  अभ्यावेदन  मिला  है  कि  मंजूरी  देरी  से  जारी

 की
 गई  थी  जिसके  कारण  इन  योजनायें  को  क्रियान्वित  करने  वाले  स्थानीय  निकायों  को  देर

 से  भुगतान  किया  गया  ।  जिसके  परिणामस्वरूप  प्रत्येक  वित्तीय  वर्ण  के  अन्त  में  भारी  राशि

 होती  रही  ;

 यदि  तो  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  को  अवधि  में  प्रति  वर्ण  कुल  कितनी  राशि

 का  नियतन  किया  गया
 और  कितनी  राशि  वापस  को  गई  ;  और

 इनके  सम्बन्ध  में  सरकार  की  बया  प्रतिक्रिया  है  ?

 परिवार  तथा  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sit  ब०  qo

 अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  एक  विवरण  समा-पटल
 पर

 रख  दिया

 जायेगा  |

 ऐसा  अग्याब्रेदन  एके  राज्य  से  प्राप्त  हुआ  था  ।

 (a)
 :  अपेक्षित

 .  सूचना  एकत्र  की
 जा

 रही  है  और  सभा
 पटल

 पर  रख  दी

 जाएगी  ।
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 मध्य  प्रदेश  में  गन्दी  बस्ती  सफाई  -  तथा  सुधार  योजना

 153  श्री  दे०  fao  fag  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरनार-विकास  म  त्री

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  गन्दी  बस्तियां  हटाने  तथा  उनमें  सुधार  करने  की

 योजना  के  अन्तर्गत  मध्य  प्रदेश  ने  भंगियों  तथा  मेहतरों  के  आवास  के  लिए  328  मकान  बनाने

 की  योजना  है  कौर

 यदि  at  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  प्रति  मकान  कितनी  लागत  मन्जूर  की

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  ब०  सु०

 :
 और  :  अपेक्षित  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रखी

 जायेगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  फैजाबाद  जिले  में  प्रसूति  तथा  बाल  कल्याण  केन्द्र

 154  क्या  परिवार  नियोजन  ate  नग  tta-fayta श्री  To  Fo  fag

 मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तरप्रदेश  के  फैजाबाद  जिले  में  अस्पतालों  और  प्रसूति  तथा

 बाल-किनारा  केन्द्रों  की  संख्या  नितान्त  अपर्याप्त  है

 क्या  सरकार  का  विचार  चाल  योजना  की  अवधि  में  इस  जिले  में  और  अधिक

 प्रसूति  तथा  बाल  कल्याण  केन्द्र  खोलने  का  है  ;  भर

 यदि  तो  उनके  कहां-कहां  खोले  जाने  की  संभावना  है

 स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  फिर  नगरो-प्रकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  को  चन्द्र

 और  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  फंजाबाद  जिले  को  सामाजिक  संस्थाएं

 155  श्री  रा०  कुण  fag  :  क्या  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 फैजाबाद  जिले  में  कितनी  सामाजिक  को  समाज-कल्याण  सम्बन्धी  गति

 विधियों  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  मिल  रही  है  ;

 उन्हें अब  तक  कुल  कितनी  राशि दी  गई  है  ;  और

 क्या  उनके  द्वारा  किये  जाने  वाले  कार्य  के  बारे  में  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  है
 ?

 कल्याण  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  दो
 जिनके  नोम  हैं  :
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 1)  भारतीय  ग्रामीण  सेवा  संघ  ;  तथा

 (2)  जिला  नेत्र  रात  संस्था  को

 फैजाबाद  जिले  में  समाज  कल्याण  गतिविधियों  के  लिए  केन्द्रीय  कल्याण  als

 से  वित्तीय  सहायता  मिल  रही  है  ।

 1,78,013  रुपये  ।

 उत्तर  प्रदेश  से  संलग्न  निरीक्षकों  तथा  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  ate  कल्याण

 अधिकारियों  द्वारा  संस्थाओं  का  निरीक्षण  किया  ।  उत  जिले  के  राज्य  बोड़  का  काय

 भारी  सदस्य  भी  संस्थाओं  का  दौरा  करता  है  ।  संतीपजनक  काम  की  रिपोर्ट  मिलने  पर  ही

 दानें  मन्ज़र  की  जाती  तथा  दी  जाती  तथा  उनका  नवीकरण  किया  जाता  है  ।

 ब  ने  ह  १  द तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  grain  में  विदेशी  विशेषज्ञों  के  स्थान  पर  कार  ata  विशेषज्ञों

 की  नीति

 156  श्री  रा०  क्०  fag

 al  तोताराम  कैसरो

 क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  में  विदेशी  विशेषज्ञों  के  स्थान  पर

 भारतीय  विशेषज्ञ  नियुक्त  करने  पर  कार्यवाही  कर  रही  है  ;  और

 (a)  यदि  तो  इस  आयोग  में  कब  तक  सभो  भारतीय  क्यारी  हो  जायेंगे

 पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  F()  और

 आयोग  के  भारतीय  विशेषज्ञ रं  के  अपने-अपने  क्षेत्रों  में  आवश्यक  अनुभव  श्र  प्रवीणता  प्राप्त

 कर  लेने  के  साथ  साथ  ही  आयोग  में  नियुक्त  विदेशी  विशेषज्ञों  की  संख्या  में  उत्तरोत्तर  कमी

 की  जा  रही  तो  पव  भारतीयता  के  लिये  कोई  पक्की  तिथि  विधिवत  नहीं  की

 गई  है
 Anoapurna  Restaurant,  Janpath,  New  Delhi

 157  Shri  Valmiki  Choudhary
 Siri  Sitaram  Kesri

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Supply  be  Pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Annapoorna  Restaurant  running  at  Jappath,  Ncw

 Delhi  has  been  closed

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and  whether  itis  a  fact  that  the  rent  of  the  place

 where  the  restaurant  was  running  had  been  increased  by  Government.  from  .time  to  time

 hich  has  been  a  contributory  factor  to  its  closure;

 (0) ..  if  so,.the  amount  of  the  rent  -increased  from  1951  to  1968 in  respect  of  the

 barrack  wher:  Annapoorna  Restaurant  was  located;  and

 (d)  the  reasons  for  not  permitting  this  institution,  which  particularly  aimed  at

 chécking  the  rise  in  prices  and  promote  and  populirise  the  use  of  non-ceroal  edibles,  to
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 use  this  place  for  running  the  restaurant  at  reduced  rates  of  rent  or  not  providing  for  an

 alternative  cheap  accommodation  >

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  works,  Housing  and  supply  (Shri  Iqbal-

 Singh)  (a)  Yes,  Sir

 The  reasons  for  the  closure  of  the  Restaurant,  are  no  t  known,  The (b)  and  (c)
 Recta amount  of  rent  excluding  service  charges  being  charged  from  the  Rest  वकी  from  1951-

 1968  in  respect  of  the  Government  accommodation  allotted  to  the  All  India  Women's

 Food  Council  for  use  of  the  restaurant  is  as  under

 1-4-1951  to  31-3-1953  Nil

 1-4-1953  to  3]-3-1954  Rs.  100/-  p.a

 1-4-1954  to  12-10-1954  Rs,  197.37  pm

 13-10-1954  to  31-3-1957  Rs.  218.88*  p.m.

 *(Due  to  increase  in  area  of  accommodation  allotted)

 1-4-1957  to  31-12-1961  Rs  7A  90  pm

 1-1-1962  to  31-3-1965  R  {a  7  30  tent-

 under  FR.45-B)  ए

 1-4-1965  to  30-11-1965  Rs.418.30  (Rent-

 under  FR.45-B)  p.m

 -12-1965  to  -date  Rs.1216.00  (Market-
 rate  of  rent)  p.m

 (d)  In  view  of  the  recommendations  of  the  Public  Accounts  Committee  Govern-

 ment  decided  to  recover  rent  at  market  rate  from  all  non-eligible  organisations,  including

 the  All  India  Women‘s  Food  Council,  for  acommodation  placed  at  their  disposal

 मध्य  प्रदेश  में  नगर  आयोजन  योजनायें  के  श्रन्तगंत  वृहत  योजनाएं

 158  कया  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास श्री  दे०  fao  fag

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  भिन्न-शीत  नगरों  के  लिये  तैयार  की  गई  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित

 टाउन  प्लानिंग  योजना  के  अंतगर्त  योजनाओंਂ  का  मोटा  ब्यौरा  क्या  है  भर  उन  पर

 कितना  खर्च

 इन  योजनाओं  की  क्रियान्विति  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई है  और  प्रत्येक  पर

 कितना  व्यय  किया  गया

 (7)  इन  वृहत  योजनाओं  के  लिये  चोथी  पंच  वर्षीय  योजना  में  क्या  प्रस्ताव  और

 (4)  ये  योजनाएं  कब  पूरी  हो  जायेंगी  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  मंत्रालय  में  I-AA  (sit  ब०  go

 :
 भारत  सरकार  जबलपुर  at

 मे न्यय भिलाई
 नगर  क्षेत्र  के  विकास  की

 योजना  तैयार  करने
 के

 लिये  दक्ष  प्रशिक्षित  सहायता  दे  रहे  इस  राज्य  सरकार  को
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 ्र  Aé इन  प्रायोजनाओं  के  लिये  दी  गई  सहाय  ४  |  SUA  ~  «् र  लाख  4.052

 लाख  रुपये  तथा  3.928  लाख  रुपये  है  ।

 भोपाल  की  विस्तृत  fasta  योजना  शीघ्र  ही  प्रकाशित  की  जाने  वाली  है  ।  इस  योजना  में

 आगामी  बीस  वर्षों  में  भोपाल  में  भौतिक  सामुदायिक

 औद्योगिक  बाशी  सरकारी  संस्थानिक  भवनों  आदि  क्षेत्रों  में  विकास

 करने  की  व्यवस्था  को  गई  है  ।

 जबलपुर  को  अन्तरिम  विकास  योजना  भी  शीघ्र  ही  तयार  होने  वाली  है  ।  इस  योजना  में

 उद्योगों  तथा  नये  आवासी  क्षेत्रों  के  भावी  विकास  के  संबंध  में  अम  निर्देश  अंकित  किये  जायेंगे  ।

 भिलाई  नगर  क्षेत्र  योजना  में  भिलाई  स्टील  वर्ग  तथा  समीपस्थ  ग्रामों  के  समन्वित

 विकास  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 पे  योजनाएं  अभी  तक  क्रियान्वित  नहीं  की  गई  है  ।

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 (=)  भोपाल  और  भिलाई  नगर  क्षेत्र  की  योजनाएं  तयार  हो  चुकी  जब  fe

 जबलपुर  की  अन्तरिम  विकास  योजना  के  शीघ्र  ही  तेयार  हो  जाने  की  भाषा  है  ।

 सरकारो  उपायों  में  सरकारी  कमंचारो

 159.  थी  नरेन्द्र  कुमार  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  यह  faa  किया है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  में  प्रतिनियुक्त  असैनिक  कर्मचारियों  की  एक  at  के  भीतर  यह  निर्णय  करना  होगा  कि

 क्या  वे  अपनी  मूल  सेवा  में  नियुक्त  रहना  चाहते  हैं  या  वे  उपक्रम  में  स्थायी  रूप  से  रहने  के

 लिये  अपनी  मूल  सेवा  से  मुक्त  होना  चाहते  हैं  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  और  +

 निक  सुधार  आयोग  ने  सरकारी  उद्यमों  से  सम्बद्ध  अपनी  रिपोर्ट  में  यह  सिफारिश  की  थी  कि

 सरकारी  उद्यमों  के  पदों  को  भरने  के  लिए  प्रतिनियुक्त  किये  जाने  वाले  अधिकारियों  पर  कम

 निर्भर  रहने  भर  इस  निरंतरता  को  समाप्त  करने  के  लिए  सभी  आवश्यक  कदम  उठाये  जाने

 चाहियें  |

 इस  सम्बन्ध  सिद्धान्त  रूप  में  यह  फैसला  fear  गया  है  कि  प्रतिनियुक्त  किये  गये

 सरकारी  अधिकारियों  से  यह  पुछा  जाना  चाहिए  कि  क्या  वे  सरकारी  seat  में  स्थायी  रूप  से

 रहना  चाहते हैं
 या  अपने  मूल  संवर्ग  में  वापस  जाना  चाहते  हैं  और  उन्हें  इस  विकल्प  के  बारे  में

 अपने  पदों  की  किस्म  के  अनुसार  एक  वर्ष  या  3  वर्ष  की  अवधि  में  बताना  होगा  |
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 विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीयों  द्वारा  पु  जी  निवेश

 160,  श्री  नरेद्र  कुमार  साल्वे  :

 एम०  नारायणा  शेट्टी  :

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीय  लोगों  द्वारा  भारत  में  पू  जी
 लगाईं

 जाने  पर  लगे  हुए  प्रतिबन्धों  को  हटाने  के  बारे  में  अपने  प्रस्तावों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  और

 (a)  यदि  तो  इनका  व्यौरा  कया  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी
 :

 हाँ  ।

 1967  में  जिस  नीति  की  घोषणा  की  गयी  थी  उसके

 अनिवासी  में  रहने  भारतीयों  को  भारत  में  केवल  औद्योगिक  काम-धन्धे  करने

 की  इजाजत  दी  गयी  बचतें  कि  वे  भारतीय  संयुक्त  पूजी  विशेष  रूप  से  पब्लिक

 लिमिटेड  कम्पनियां  स्थापित  करें  ।  पु  जी  लगाने  वाले  इस  प्रकार  के  भारतीय  को  स्वेच्छा  से  ऐसा

 बचन  देना  चाहिए  कि  न  तो  लगायी  ययी  पूजा  और  न  उस  पर  प्राप्त  हुआ  लाम  विदेश  में

 वापस  भेजा  जायेगा  ।  यदि  आरम्भ  में  सम्भव  न  हो  तो  उचित  अवधि  में  जैसे  कि  पाचं  वर्षों  में

 उसे  कम्पनी  की  सामान्य  पुजो में  कम  से  कम  49  प्रतिशत  तक  की  निवासी

 भारतीयों  से  प्राप्त  करनी  चाहिए  ।  जब  तक  अनिवासी  निवेशक  भारतीय  नागरिकता  न  ग्रहण

 कर  ले  तब  तक  उसको  देय  सभी  रकमें  भारत  में  उसके  अनिवासी  निरुद्ध  खाते  में  जमा  की

 जानी  चाहिए  ।

 सरकार  ने  अन्न  यह  निश्चय  किया  है  कि  प्रयोग  के  आधार  तीन  वर्ष  की  अवधि  के

 afd  भारतीय  व्यक्ति  पूर्व-स्वामित्व  वाले  और  साझेदारी  वाले  प्रतिष्ठानों  में  भी

 qa  लगा  सकते  हैं  ।  वे  किसी  भी  प्रकार  के  प्रबन्ध  के  अधीन  व्यापार  और  कारबार  मी  कर

 सकते  हैं  ।  लेकिन  इस  उदार  नीति  की  कुछ  रत  होंगी  ।  यदि  कोई  अनिवासी  निवेदक  लिमिटेड

 कम्पनी  स्थापित  करके  व्यापार  कारबार  करे  तो  उस  पर  वही  शर्तें  लागु  होंगी  जो

 fas  धन्धे  में  लगी  कम्पनियों  में  लगायी  गयी  पूजी  के  सम्बन्ध  में  श्री  तक  लागु  होती  रही  हैं  ।

 किसी
 धन्धे  में  लगा  कोई  अनिवासी  निवेशक  यदि  पूर्व-स्वामित्व  वाले  या  साझेदारी  वाले

 प्रतिष्ठानों  में  पु  जी  तो  उसे  ऐसा  वचन  देना  चाहिए कि  न  तो  उसके  द्वारा  लगायी  गयी

 पुजो  भीर  न  लाभ  की  रकम  विदेश  वापस  भेजी  जायेगी  ।  जब  तक  वह  भारतीय  नागरिकता

 न  न  कर  ले  तब  तक  उसको  देय  सभी  रकमें  भारत  में  उसके  अनिवासी  निरुद्ध  खाते  में  जमा

 क्र  दी  जायेंगी  ।  gat  स्वामित्व  वाले  या  साझेदारी  वाले  प्रतिष्ठानों  के  लेखे  की  परीक्षा  प्रतिवर्ष

 ऐसे  योग्यता  प्राप्त  चाट  लेखाकारों  से  करायी  जानी  चाहिए  जो  लिमिटेड  कम्पनियों  के  लेखों  की

 परीक्षा  करने  के  लिए  सक्षम  हो  ।  इन  प्रतिष्ठानों  के  लेखा-परीक्षकों  के  अधिकार  ate  कर्तव्य

 बेही
 होंगे  जो

 लिमिटेड  कम्पनियों
 के  सम्बन्ध  समवाय  अधिनियम  में  निर्धारित  किये  गये  हैं॥

 इस  उदार  नीति  की  घोषणा  करने  वाला  एक  प्रेस  नोट  शीघ्र ही  ज़ारी  किया  जा  रहा
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 ate  नियंत्रण  के  लिए  क्षेत्रीय  नदी  ग्रिड  व्यवस्था

 161  :  श्री  नरेन्द्र  कुमार  =  क्या  सिचाई  और  विद्य/त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  सरकार  ने  बाढ़ों  से  होने  वाले  विनाश  को  रोकने  के  लिये  देश  में  क्षेत्रीय  नदी

 ग्रिड  व्यवस्था  करने  के  लिये  कोई  योजनाएं  बनाई  है  ?

 सिंचाई  तथा  दिव्य त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (at  सिद्धेश्वर  एक  प्रणाली  से  दूसरी

 प्रणाली  फालतू  बाढ़  के  पानी  का  stats  करने  के  विभिन्‍न  नदी-प्रणालियां  को

 आपस  में  मिलाना  केवल  तभी  व्पचहूयें  है  जबकि  जल  प्राप्त  करने  वाली  प्रणाली  अपने  तटवर्ती

 सेन  में  कोई  गम्भीर  समस्या  उत्पन्न  किए  बिना  ऐसे  व्यतीत  बाढ़  निस्सार  को  लेने  की  क्षमता

 रखती  हो  ।  यद्यपि  ऐसे  ब्य पत्र तत  की  गुंजाइश  तकनीकी  कौर  भारिक  zisz  से  बहुत  सीमित

 रहती  है  तथापि  जहां  कही  भी  व्यवहार्य  हो  वहां  यह  बव्यपवर्तन  fear  जाता  है  ।  उड़ीसा  में

 महानदी  के  ऊपरी  भागों  में  कुछ  बाढ़-निस्सार  का  व्यपवर्तन  निरूपा  वीयर  के  माग  से  ब्राह्मन

 नदी  में  कर  देने  डेल्टा  के  काफी  निचले  मागों  को  राहत  मिली  ।  आन्ध्र  प्रदेश  में  बुडामेरू

 से  एक  व्यपवर्तेंन  का  निर्माण  किया  गया  जिससे  बू डा मेरू  में  बाढ़ों  के  उसके  निस्सार

 का  कुछ  अंश  जो  लगभग  7,000  से  8,000  क्यूसेक  होता  है  सीधे  कृष्णा  नदी  में  ले  जाया

 जाता  जिससे  विजयवाडा  नगर  में  से  होकर  गुजरने  वाला  बाढ़-निस्सार  कम  हो  जाता  है

 राजस्थान  नहर  के  पोंग  बांध  के  कारण  विस्थापित  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 162,  थी  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे  :  ear  सिचाई  site  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (*)  राजस्थान  नहर  पर  पोंग  बांध  के  निर्माण  के  कारण  हिमाचल  पंजाब

 और  हरियाणा  में  अपने  घरबार  से  विस्थापित  होने  वाले  अनेक  परिवारों  को  फिर  से  बसाने  के

 लिये  बया  कार्यवाही  कोई  है  ;  और

 उनके  पुनर्वास  पर  कुल  कितना  परिव्यय  होगा  ?

 सिचाई  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिंदुधेश्वर  राजस्थान

 नहर  क्षेत्र  में  विस्थापितों  के  पुनर्वास  के  लिये  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गए  हैं  :

 (1)  उनके  पुनर्वास  के  लिये  राजस्थान  नहर  परियोजना  के  अधिकार-क्षेत्र  में

 3.25  लाख  एकड़  को  एक  मंत्र  अलंग  नियत  किया जा  रही  है  ।

 (2)  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  उनकें  परिवार  के  सदस्यों  और

 उनके  पशु-धन  के  जो
 पोंग  बाघ

 क्षेत्र  से  राजस्थान  नहरें  क्षेत्र को

 स्थानांतरित  किए  गए  परिवहन-शुल्क  दिया  जीएं  ।

 (3)  जों  व्यक्ति  राजस्थान
 जायेंगे  उनकी

 425  रुपये  का
 और  जिन्होंने  राजस्थान

 म  जाने  का  निकाय  है  उनको  250  रुपये  का  प्रति  परिवार  पुनर्वास

 अनुदान  स्वीकृत  किया  गया है  ;  और
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 (4)  उनकी  बात  के  नए  स्थान  पर  इस  प्रकार  की  सुविधाएਂ  a

 रहने  की  झोपड़ियां  या  अस्थायी  गृह-निर्माण  के  लिये  पीने  के

 पानी  के  लिये  पक्की  तकाबी

 इत्यादि  ।

 विस्थापितों  के  पुनर्वास  के  नीति-संबंधी  मामलों  को  निपटाने  के  लिये

 संबंधित  मुख्य  मंत्रियों  की  एक  समिति  स्थापित  की  गई
 है  ।  पुनर्वास  से

 सम्बद्ध  दिन-प्रति-दिन  की  समस्याओं  को
 कुल  काने  के  लिये  सम्बन्धित  सचिवों

 की  मी  एक  समिति  स्थापित  की  गई  है  ।

 विस्थापित  परिवारों  के  पुनर्वास  के  पोंग  पर  ब्यास  बाघ  के  पुनरीक्षित

 परियोजना  प्राक्कलन  में  120.13  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई
 है  ।  इसमें  राजस्थान  नहर

 क्षेत्र  में  विस्थापितों  को  दिये  जाने  वाली  सुविधाओं  की  लागत  सम्मिलित  नहीं  है  ।

 Realisation  of  Taxes

 143.  Shri  Molahu  Prasad  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  the  kinds  of  taxes  realized  by  the  Central  Government  and  the  Slabs  of  income

 On  which  the  taxes  are  realized:

 (b)  the  kinds  of  taxes  realized  by  each  State  Government  at  present  uncer  Presi-

 dent’s  rule  and  the  Slabs  of  income  on  which  taxes  are  realized

 (c)  the  kinds  of  taxes  such  as  Municipal  Corporation  Tax,  Municipality Tax,
 Town  Area  Tax,  Gram-Sabha  Tax  and  District  Board  Tax  realized  in  various  States,

 (d)  the  names  of  Languages  in  which  accounts  of  income  and  expenditure  of  Tax-

 payers  are  maiotained  and  the  names  of  Languages  adopted  by  Government  for  this  pur-

 pose  and  whethet  the  officers  entrusted  with  the  work  of  realizing  taxes  are  fully  or  partia-

 lly  conversant  with  the  Languages  in  which  such  accounts  are  maintained;  and

 (6)  if  not,  the  reasons  therefore  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance,  (Shri  Morarji  Desai)  (a)

 The  main  categories  of  taxes  levied  and  collected  by  the  Union  Government  are  duties  01

 Customs  and  Central  Excise,  Income-tax,  Corporation-tax,  Estate  Duty,  Wealth-tax  aod

 Gilt-tax,  Of  these,  the  tax  relatable  to  slabs  of  income  is  the  income-tax  levied  under  the

 Income-tax  Act,  1961  The  slab-wise  rates  of  income-tax  for  the  assessment  year  1968-69

 in  the  case  of  all  categories  of  tax-payers  are  specified  in  Part  I  of  the  First  Scheduled  to

 the  Finance  Act,  1968  [No.  19  of  1968 j.

 (b)  The  main  taxes  levied  by  the  State  Governments,  including  those  at  present
 under  President’s  rule,  are  Sales  tax,  State  excise  duties,  ‘Land  revénue  and  agricultural
 income--tax,  Stamps  and  registration,  motor  vehicles  tax,  entertainment  tax  and  electricity

 duty,  Except  agricultural  income-tax,  none  of  these  taxes  is  related  to  thé  Slabs  of  income.

 Information  relating  to  current  rates  of  agricultural  incOme-tax  in  different  States  was  laid

 on  the  Table  of  this  House in  reply  to  the
 Unstarred  Question  No.  4227

 on  19th  August,
 1968,

 (c)  In  addition  to  these  taxes,  other  main  taxes  I:vied  by  Local  Bodies  include
 oct  roi,  terminal  taxes,  properly  tax  and  taxes  oo  professions

 and  trades.  *

 (d)  |
 Accounts  of  income  and  expenditure’  até  maintained  by  tax-payers  in  English

 and  practically  in  811  Indian  languages  Goveroment  has  not  prescribed  any  language  for
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 ste led  है  t
 maintaining  accounts,  The  officers  entru  h  realising  the  taxes  are,  by  and  large,

 conversant  with  the  local  languages  in  the  areas  in  which  they  are  serving.

 ©)  Does  not  arise.

 Rehabilitation  of  Residents  of  Gofakhpur  Villages

 +164.  Shri  Molaha  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to

 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  question  No.  3642  on  the  12th  August,  1968  and

 state  १

 (a)  the  names  of  those  30  villages  where  residential  areas  and  land  has  gone  to

 other  villages  and  the  names  of  those  ५0  villages  where  some  cultivable  land  has  gone  to
 other  villages;  and

 (b)  the  particulars  of  those  persons  who  have  occupied  the  residential  areas,  culti«
 vable  land  and  other  land  of  the  villages  which  have  gone  to  other  villages  as  a  result  of

 change  in  the  original  course  of  Rapti,  Ghagra  and  Rohin  rivers  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddbeshwar  Prasad);

 (a)  and  (b):  The  information  is  being  collected  from  the  State  Government  and  will  be
 1816  on  the  Table  of  the  House  in  due  course.

 Employees  Working  in  Department  of  Social  Welfare

 165.  Shri  Molahu  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Social  Welfare  be  pleased  to  refer
 to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No,  5742  on  the  26th  August,  1968  and  state  :

 (a)  the  number  01  employees  other  (han  Scheduled  Castes/Séheduled  Tribes  and  other

 backward  classes  employees  under  in  his  Ministry,  State-wise  and  category-wise  on  the  Ist

 January,  1968;

 (b)  whether  his  Ministry  has  received  Home  Ministry’s  Office  Memorandum  No,

 9/45/60.  Establishment  (D),  dated  the  20th  April,  1961;
 and

 (c)  if  so,  the  number  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  and  other  back«
 ward  classes

 employees
 benefited  by  it  so  far  ?

 The  Mini:  ter  of  State  in  the  Department  of  Social  Welfare  (Dr.  Smti)  Phalrenu  Guba);
 (a)  Information  is  giving  in  the  annexure  laid  on  the  Table  of  the  House.  [Placed  in  Libr-

 ary.  See  No.  LT-2031/68}.

 (b)  Yes,  Sir,

 (c)  The  Department  of  Social  Welfare  (Social  Security)  came  into  existence  only
 after  June,  1964.  The  benifit  of  seniority  of  the  Scheduled  Castes/Scheduled  Tribe  and

 backward  classes  who  were  jn  service  prior.  to  Ist  July,  1964  and  are  now.  works

 ing  in  this  Department  have  presumably  been  etven  their  due  benifits  as  per  Ministry  of

 Home  Affairs’  O,  M.  No,  9/45/60-Estt.  (D),  dated  20-4-1961°  by  their’  respective  Ministri

 es/Offices  where  they  were  working  prior  to  their
 transfer

 to  this  Department.

 Allocation  for  Rural
 Housing

 Schemes.

 166.  Shri  Molabu  Prasad  द

 Pleased.  to  state

 Will
 the

 Minister  of
 Works,

 :  Housing-.and:
 Supply

 be

 (a)  the  funds  by  (90०४९ 0८111 101 for  Housing  Schemes  in  rurat

 areas  in  1967-68;
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 (b)  the  funds  likely  to  be  allocated,  State-wise,  for  the  said  purpose  in  1968  69;

 and

 (c)  the  specific  housing  Schemes  State-wise  likely  to  be  included  in  the  Fourth  Five

 Year  Plan  and  the  amount  likely  to  be  allocated  therefor,  separately  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Works,  Housing  and  Supply  (Shri  Iqbal  Singh)

 (a)  On  the  basis  of  expenditure  reported  by  the  State  Government, the  Centra!  assistance

 provisionally  released  to  them  for  the  Scheme  during  1967-68  is  indicated  in  the  Statement.

 laid  on  the  Table  of  the  House.  [Placed  in  Library.  See  No.  LT  2032/68].

 (b)  Out  of  total  Central  assistance  allocated  to  various  States  for  Centrally-aided:

 housing  Schemes,  the  amounts  tentatively  proposed  by  the  State  Governments  to  be  utili-

 sed  for  the  above  scheme  are  indicated  in  the  Statement.  Jaid  on  the  Table  of  che  House.

 [Placed  in  Library.  See  No.  LT  2032/68].

 (c)  All  the  social  housing  schemes  including  the  village  Housing  Projects  Scheme  are

 likely  to  be  included  in  the  Fourth  Plan.  Allocations  to  the  various  States  for  the  various

 schemes  for  the  Fourth  Plan  have  not  yet  been  finalised.

 Workers’  Demand  on  the  Management  of  Fertilizer  Factory  Gorakbpur,

 167,  Shri  Molahu  Prasad  :  Wil!  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be  plea-

 sed  toreferto  the  reply  given  to  Unstarred  question  No.  4239  onthe  19th  August,

 1968  and  state:

 (a)  whether  the  information  regarding  demands  referred  to  the  Region  |  Settlement

 Officer  of  the  State’s  Labour  Department  has  since  been  collected;

 (0)  if  so.  the  details,  thereof;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry.of  Petroleum  and  Chemicals थि  (Shri  Raghurama-

 iah)  (a)  to  (c)  A  copy  of  the  Apredment  arrived at  between  the’  management  and  the

 workers  represented  by  the  National  Fertilizer  Factory  Workers,  Union,  Gorakhpur  (Re-
 gistered  Union),  which  was  referred  to  the  State  Regional  Conciliation  Officer  for  Regist-

 ration,  is  laid  on  the  Table  of  the  House.  [Placed  in  Library.  See  No.  LT-2033-68].  This

 Agreement  covered  some  of  the  Demands  raiscd  by  the  Fertilizer  Karkhana  Mazdoor
 Union  also,

 Central  Assistance  for  Bihar

 168.  Shri  Ramavatar  Shastri  Will  the  Minister
 of

 Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Governor  of  Bihar  has  demanded  some  special  help.
 from  the  Centre  in  view  of  the  critical’  economic  condition  of  the  State;

 (b)  ॥  so,  the  total  amount  of  help  asked  for  as  also  the  items  for  which  asked  for:
 and

 (c)  Government's  reaction  thereto  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)  and
 (b):  The  Governor  of  Bihar  has  not  made  anv  formal  request  fot  spécial  assistance  from.

 the  Centre,  However,  a  request  has  been  received  from  the  State  Government  for  ways.
 and  means  assistance  of  Rs.  14  crores  during  the  current  year,

 (c)  The  matter  is  under
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 Development  of  South  Patna

 169,  Shri  Ramavyatar  Shastri  Will  the  Minister  of  Health,  Family  Planning  and

 Urban  Developm:nt  be  pleased  to  state

 (a)  whether  itis  afact  that  a  memorandum  has  recent ASV  ly  been  presented  by  the
 Patna  South  Citizens  Council  to  the  Governor  of  Bihar  for  the  development  of  South

 Patna;

 if  so,  the  details  thereof;  800 (b)

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health,  Family  Planning  and  Urban  Develop-
 ‘ment  (Shri  B.S.  Murthy)  (a)  to  (0) ;  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  Sabha,

 बरौनी  उर्वरक  बिहार  के  लिये  भूमि  का  रजत

 170  at  रामावतार  शास्त्री

 थी  विनती  far

 पटो  लियम  ale  रसायन  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  में  बरौनी  उवंरक  कारखाने के  निर्माण  के  लिये  भूमि

 के  अर्जन  के  सिलसिले  में  पिछले  चार  महीनों  में  कुछ  कृषक  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  और  उनके

 विरुद्ध  मुकदमें  चलाये  गये

 यदि  तो  इसके  क्या  कारा  हैं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  29  1968  को  इन  किसानों  ने  अपनी  मांगों

 के  सम्बन्ध  में  इस  कारखाने  के  अधिकारियों  के  सामने  प्रदर्शन किया  -

 (7)  यदि  तो  seat  करने  के  क्या  कारण  और

 उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार है  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (att  :
 से

 सूचना  इक ट्री  की  जा  रही  है  और  यथा  समय  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ।

 दिल्‍ली  में  संक्रामक  रोगों  का

 72  थी  रघवोर  fag  शास्त्री

 थ्री  क्क्०  प्र०  fag

 बया  परिवार
 नियोजन

 तथा  नगर  विकास  मंत्री  यहं  बताने  की
 कृपा

 करेंगे  कि  )

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिल्ली  मैं  संक्रामक  रो  it
 अस्पताल

 के
 ध कुंप्रबन्घ

 TAT

 उसकी  दयनीय  aa  बारें  में  6  1968.  के  fe  हिन्दुस्तान  टाइम्स  द  निक

 पत्र  में  प्रकाशित
 हुए  एक  लेख  की  ओर  दिलाया  गया  और
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 यदि  तो  दिल्‍ली  में  संक्रामक  रोगों  को  चिकित्सा  की  उपयुक्त  व्यवस्था  करने

 के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय-विकास  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  सू०

 :

 दिल्‍ली  नगर  निगम  इस  अस्पताल  का  रख-रखाव  करता  इस  लेख  में  उठाई

 गई  बातों  की  ओर  निगम  का  ध्यान  दिलाया  जा  रहा  है  ।

 चाय  पर  उत्पादन  शुल्क  तथा  निर्यात  शुल्क

 173.  att  तोताराम  केसरी  :  क्या  वित्ता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  चाय  पर  लगे  विशेष  उत्पादन  शुल्क  को  समाप्त  करने  और

 निर्यात  yer  को  कम  करने  का  निशांत  किया

 यदि  तो  इस  frag  से  राजस्व  की  कितनी  हानि  और

 इस  हानि  को  किन  साधनों  से  पूरा  करने  की  सम्भावना  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्ता  मंत्रो  मोरारजी  :  यह

 faut  1  1968  से  लागू  भी  किया  जा  चुका  है  ।

 ऊपर  भाग  में  उल्लिखित  निराले  को  लागू  करने  1  1968

 से  28  1969  तक  की  अवधि  में  3  करोड़  रुपये  के  राजस्व  की  हानि  होने  का

 मान  है  ।

 इस  हानि  की  पूर्ति  करने  के  लिए  फिलहाल  किसी  विशिष्ट  जरिये  के  बारे  में  नहीं

 सोचा  जा
 रहा  है  ।

 बाढ़  के  कारण  बरौनी  तेल-शोधक  कारखाने  को  क्षति

 174  ait  चन्द्र  शी  देवकी  नन्दन  at-tfzar  :

 थी  डी०  बसुमतारो  :  डा०  सुशीला  नय्यर

 श्री  कठ  लक प्पा  :  शी
 हेम

 रा०  कू०  fag  :  att  मृत्यु  जाय
 प्रसाद  :

 कया  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1968  के  प्रथम  सप्ताह  में  बरौनी  तेल  शोधक

 कारखाने  और  कच्चे  तेल  वाली  पाइप  लाइनों  की  बाढ़  के  कारण  क्षति  हुई  थी  ;

 यदि  हां
 तो  उससे  क्या  तथा

 कुल  कितनी  क्षति हुई  ;

 i )  इस  स्थिति  का  सामना  करने  और  पाइप  लाइन  की  मरम्मत  करने  के  लिये
 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  और  उस  पर  कितना  खर्चे  और
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 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  शमिल  में  पाइप  कप  को  इस  प्रकार  की  क्षति

 न  होने  पाये  क्या  कार्यवाही  की  गई

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  (a)  और  जी

 ।  कच्चे  तेल  की  पाइप  लाइन  को  क्षति  हुई  थी  और  उत्तर  बंगाल  में  तीस्ता  पुल  के  पास  उसमें

 दरार  आ  गई  थी  ।  कच्चे  तेल  के  भ्र ूपुट  (Throughput  )  में  क्षति  के  परिणाम  स्वरूप  बरौनी

 शोधन  शाला  पर  भी  बुरा  प्रभाव  पड़ा  ।  दरार  के  परिणाम  स्वरुप  प्रत्यक्ष  रूप  में  लगभग

 2400  किलो  लिटर  कुल  कच्चा  तेल  जाया  गया  जिसका  मुख्य  अन्दाज  तौर  पर  2.4  लाख

 रुपये  है  क़  ड  age  के  रूप  में  बरौनी  शोधन  इला  के  उत्पादन  में  1,00,000  मीटरी  टन  की

 कमी  हुई  ।  पाइप  लगन  के  दरार  वाले  Gos  को  बदलने  में  हुई  हानि  का  अनुमान  लगाया  जा  रहा

 है  और  इस  बारे  में  सूचना  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ।

 घायल  इण्डिया  जो  अपनी  तथा  भारतीय  तेल  निगम  की  पाइपलाइनों  की  देख  भाल

 के  लिए  उत्तरदायी  क्षतिग्रस्त  क्षेत्रों  में  तीब्र  गति  से  कांयं  शुरू  किया  |  अस्थायी  पाइपलाइन

 लिक अप्स  (Linkups  मुखिया  किये  गये  जिसके  परिणाम  स्वरुप  कच्चे  तेल  के  पम्पिंग  28

 अक्तूबर  से  और  उत्पादों  का  afer  31  अक्तूबर  से  भाग्म्भ  गया  ।  दरार  वाले  खण्डों

 पर  अस्थाई  लिक-अप्स  के  स्थान  पर  अधिक  स्थायी  ग्य वत् था  की  जायेगी  |  जब  रेलवे  की  तीस्ता

 पुल  से  सम्बन्धित  दिये-कालीन  पहुंच  व्यवस्था  पूरी  हो  जायेगी  ।  anda  तेल  निगम  के

 चेयरमैन  ने  आयल  इण्डिया  fae  और  मन्त्रालय  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  कार्यवाही  की

 योजना  का  प्रतिदिन  पुनरीक्षण  किया  शर  बहाली  कार्य  में  तेजी  लाने  के  अलावा  उत्पाद  सप्ताई

 स्थिति  पर  भी  ब्यान  रखा  गया  ।  इस  पर  होने  वाले  खर्चे  का  अनुमान  लगाया  जा  रहा

 और  इस  बारे  में  सूचना  यथा  समय  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ।

 मुमकिन  बतियाती  सारे  उपायों  को  ध्यान  में  रखकर  भ्तर्राष्ट्रीय  रुप  में  स्वीकृत

 मानकों  के  अनुसार  पाइपलाइन  बिछाई  जाती  है  ।  बेमिसाल  बाढ  के  कारण  बेईमान  की  क्षति

 ई  जिसका  परिमाण  औचित्य  रूप  से  पहले  नहीं  लगाया  जा  सकता  था  ।

 विलिंग्डन  अस्पताल  में  ट्यूबेक्टोमी  घौर

 वेसेवटोमी  आपरेशनों  को  व्यवस्था

 175  श्री  दिव  चन्द्र  भा  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरोय  विकास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  विलिंग्डन  अस्पताल  नई  दिल्‍ली  में  ट्यूबेक्टोमी  कौर

 ae  आपरेशनों  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है

 यदि  तो  इसके  FAT  कारण  है  ;

 (71)  यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  हो  तो  किसी  व्यक्ति  को  ट्यूवेक्टोमी

 और  वेक्सटोमी  आपरेशनों  के  लिये  अस्पताल  में  कितने-कातते  दिनों  त़क  ठहरना  पड़ता

 ।  आर

 घ  अब  तका
 उस

 अधारताल  में  अलगਂ
 ग  कितने  व्यक्तियों  के  इस  प्रकार  के

 आपरेशन  हुए  हैं  ?
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 परिवार  नियोजन  कौर  नगरीय  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शो

 :  जी  नहीं  ।

 नहीं  उठता  ।

 महिलाओं  को  नसबन्दी  आपरेदान  के  बाद  अस्पताल  में  लगभग  5  से  8  दिन  तक

 रखा  जाता  है  ।  यह  भी  स्त्री-रोग  विशेषज्ञों  की  सलाह  पर  और  इस  बात  पर  निर्भर  करता

 है  कि  यह  mata  उदर  सम्बन्धी  है  या  योनि  सम्बन्धी  ।  जहां  तक  पुरुषों  की  नसबत्दी  का

 सम्बन्ध  उन्हें  आपरेशन  के  बाद  अस्पताल  में  भर्ती  करने  की  ग्रा वश्य कता  नहीं  होती  जब

 तक  कि  कोई  उलझन  न  हो  ।

 1  1966  से  31  1968  तक  नसबन्दी  कराने  वली  महिलाओं  और

 पुरुषों  की  संख्या  क्रमश  58  692  है  ।

 मद्द  निषेध

 176.  श्री  लोबो  प्रभु  क्या  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 जिन  राज्यों  ने  गत  वर्ण  मद्य-निषेध  त्याग  दिया  था  उनके  आय-त्यों  मैं

 स्पिरिट ों  की  बिक्री
 से  उत्पादन  शुल्क  ate  के  अन्तर्गत  कितनी  आय  दिखाई  गई  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  में  मद्यनिषेघध  लागु  करने  से  दाराब  पीना  बढ़  गया

 भर

 मद्य निषेध  लायू  करने  के  कारण  जिन  राज्यों  के  राजस्व  में  हानि  हुई  क्या  उसकी

 क्षतिपूर्ति
 करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  फूल रेण
 जिन  राज्य

 सरकारों  ने  पिछले  वर्ष  मद्यनिषेष  में  ढीलों  की  घोषणा  की  उनके  द्वारा  दिये  गए  अतिरिक्त

 राजस्व  के  प्राक्कलन  नीचे  दिये  गए  विवरण  में  दर्शाए  गए  हैं  ।

 विवरण

 मद्य-निषेध  में  डील  दिये  जाने  से  श्रतिरिवत  राजस्व

 राज्य  1968-69  में  अनुमानित  राजस्व  करोडों  में  )

 हरियाणा  1.68

 केरल  3.40

 मध्य  प्रदेश  2.30

 4,  4.97 मसूर

 सरकार  के  पास  कोई  सुचना  नहीं  है  ।

 1968  से  आगे  पांच  वर्ष  तक  की  कालावधि  में  मद्य  निषेध  लागू  करने

 अथवा  उसकी  अवधि  बढ़ाए  जाने  के  कारण  किसी  राज्य  को  उत्पादन  शुल्क  राजस्व  में  जो  घाटा
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 होगा  उसका  पचास  प्रतिशत  केन्द्रीय  सरकार  ने  पूरा  करना  स्वीकार  किया  है  ।  यह  रियायत  उन

 राज्य  सरकारों  को  नहीं  दी  जाएगी  जो  अब  से  मद्य  निषेध  को  समाप्त  करके  उसे  फिर  से

 लागू  करना  चाहेंगे
 ।

 सरकारी  ऋण

 177.  at  लोबो  प्रभु  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  १

 सरकारो  ऋणों  ब्याज  की  दर  में  1967  में  कितनी  वृद्धि  हुई

 क्या  सरकार
 ने  इस  बात  का  पता  किया है

 कि  इस  वृद्धि  के  कारण  पूजी
 विनियोजन  उद्योग  ate  बीमा  से  हट  कर  अन्य  क्षेत्रों  में  चला  गया

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  में  जांच  का  आदेश  देने  का  सरकार  का  विचार

 सरकार ने  कम  ब्याज  दर  पर  दिये  गये  अपने  ऋणों  के  बाजार  भाव  में

 हुई  कमी  का  पता  लगाया  है  ;

 (=)  क्या  उनके  द्वारा  हुई  मुद्रास्फीति  की  लहर  के  बारे  में  उपरोक्त  केवृद्धि  केफलस्वरूप

 बैंकों  के  ऋणों  तथा  अन्य  ऋणों  की  ब्याज  दर  में  वृद्धि  का  विचार  किया  गया  है  ;  और

 क्या  इस  प्रकार  की  वुद्धि  करने  से  पूर्व  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  ऋण-परिषद

 से  परामर्श  करने  का  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  मार्च  1967  से

 जारी  किये  गये  बाजार-ऋणों  के  ब्याज  की  दरों  में  कोई  वृद्धि  aa  हुई  है  ।  केन्द्रीय  सरकार

 के  ऋणों  को  जारी  करने  के  समय  की  परिशोधन  प्राप्तियां  1966  के  मुकाबले  1967

 और  1968  दोनों  वर्षों  में  कम  थी  ।  इस  प्रकार  1967  में  जारी  किये  गये  ad  की

 परिपक्वता-अवधि  वाले  )  1972  के  ऋणों  पर  4.5  प्रतिशत  की  दर  से  होने  वाली  प्राप्ति

 1966  में  जारी  किये  गये  पंचवर्षीय  ऋण  पर  होने  वाली  प्राप्ति  (4.67  से  कम

 थी
 ।

 1967  और  1968  में  जारी  किये  लम्बी  अवधि  के  (20  ag  या  उससे  अधिक

 परिपक्वता-अवधि  ऋणों  से  होने  वाली  प्राप्ति  5.5%  बैठती  है  और  az  1966  में  जारी

 किये  गये  इसी  प्रकार  के  ऋणों  से  होने  वाली  5.57  प्रतिशत  की  प्राप्ति  से  कम
 थी  ।

 1968  में  जारी  किये  गये  (7  ad  की  परिपक्वता-अवधि  1975  के  ऋण  से  होने  वाली

 प्राप्ति  4.25  प्रतिशत  अर्थात  1963  में  जारी  किये  गये  ऋण  से  होने  वाली  प्रप्ति  के  बराबर

 थी  ।  सभा-पटल  पर  रखे  गये  विवरण  से  प्रकट  होता  है  कि  भारत  सरकार  के

 विभिन्‍न  ऋणों  से  होने  वाली  प्राप्तियों  में  1967  से  आम  तौर  से  कमी  होती  जा  रही

 है  और  यह  कमी  1968  से  अ्रथातु  बैंक  दर  घटा  दिये  जाने  के  बाद  से  भर  भी  अधिक  हो  गयी

 में  रखा  गया  देखिये
 ।

 संख्या  एल०  टी०  2034/68]

 सरकारी  ऋणों  के  ब्याज  में  कमी  हो  जाने  के  उद्योगों  और  बीमे  को  छोड़

 अन्य  क्षेत्रों  में  रुपया  लगाये  जाने  Bl  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 (7)  यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  |
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 हाल  के  महीनों  में  सरकारी  प्रतिभूतियों  के  बाजार
 मूल्यों

 में  कोई  कमी  नहीं  हुई

 है  ।  दूसरी  भारत  सरकार  की  प्रतिभूतियों  के  मुल्य  सूचक  अ  क  में  (1961-62

 100), जो
 1967  में  94.5  था  ate  फिर  क्रमशः  बढ़ते  हुए

 1968
 में

 96.4  हो  गया  बाद  में  काफी  वृद्धि  हुई  जो  1968  में  बेक  दर  में  बहु  कमी  के

 साथ  बाजार  का  तालमेल  बैठ  जाने  की  द्योतक  है  ।  यह  सूचक  TH  1968  में

 98.7  था  जो  1967
 के

 स्तर  के  मुकाबले  4.2  अधिक  था

 (=)  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  लिये  जाने  वाले  ब्याज  की  दरों  में  वस्तुतः  कमी  हुई  है  ।

 1968  में  नैंक  दर  6  प्रतिशत  से  घटाकर  5  प्रतिशत  किए  जाने  के  परिणामस्वरूप

 रिजर्व  बैंक  ने  वाणिज्यिक  बैकों  को  यह  आदेश  दिया  कि  वे  उनके  द्वारा  दिये  जाने  वाले  श्रग्रिमों

 के  सम्बन्ध  में  ब्याज  की  अधिकतम  दर  10  प्रतिशत  से  घटा  र  OL  प्रतिशत  कर  दें  और  उनके

 द्वारा  दिये  जाने  वाले  कुल  ऋणों  तथा  अपराधों  के  80  प्रतिशत  माग  पर  लिये  लाने  वले  ब्याज  की

 दरों  में  /  प्रतिशत  की  कमी  कर  दे  ।  रिज  बेक  ने  निर्यात  संम्बन्धी  पेकिंग  ऋण  और  लदान  के

 बाद  दिये  जाने  वाले  ऋणी  शिप-मेंट  क्रेडिट  )  पर  बैंकों  द्वारा  लिये  जाने  वालें  ब्याज

 के  लिए  भी  6  प्रतिशत  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  की  है  ।  जमा  करायी  जाने  वाली  रकमों

 पर  च् बंकों  द्वारा  दिये  जाने  वाले  ब्याज  में  भी  उपयुक्त  कमी  की  गयी  है  ।

 ऋणी-नीति  निर्धारित  करने  में  प्राधिकारी  राष्ट्रीय  ऋण  परिषद  द्वारा  बताये  गयें

 सिद्धान्तों  का  ध्यान  रखते  है  ।

 विभिन्न  गृह-निर्माण  योजनाकारों  के  लिये  धन  का  नियतन

 178.  श्री  sitat  प्रभु  :  बया  श्रावास  तथा  पूरी  मंत्री  यहਂ  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कम  भय  at  गृह-निर्माण  योजना  ग्राम्य  गृह-निर्माण  परियोजनाओं  और  मध्यम

 aia  वर्ग  गृह-निर्माण  योजना  के  fare  कितनी-कितनी  मांग  है  ate  पिछलें  वित्तीय  at  में  इन

 विभिन्न  योजनाओं  के  लिये  कितना-कितना  नियतन  किया  गया  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  अनुसूचित  बैंकों  सम्बन्धी  कानूनों  मे  संशोधन  करने  का

 जिससे  कि  वे  मकानों  की  जमानत  लेकर  ऋण  दे  जिसे  अन्य  देशों  में  सर्वोत्तम  जमानत

 माना  जाता  है  ;

 (7)  क्या  यह  सच  है  कि  ऑद्योगिक  गेह-निर्माण  योजना  और  अनुसूचित  जाति

 निर्माण  रोज
 नाओं  के  अन्तर्गत  बहुत  से  मेकान  खाली  पड़े  हुए  हैं  ;  और

 यदि  तो  इसके  कया  कार शा  हैं  और  इस  मामले  और  विशेषकर  सम्बन्धित

 व्यक्तियों  को  सहायता  देने  के  लिये  ऋण  योजना  बनाने  के  बारे  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार  है  ?

 आवास  तथा  पूर्ति  data  में  इकबाल  :  सरकारी

 निधियों  की  स्थिति  इस  प्रकार  है
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 क़मसंख्य  योजना  1967-68  में  राज्यो ं/  1967-63  में

 संघीय-क्षेत्रों  द्वारा  केन्द्रीय  बजट  में

 उनके  नाविक  प्लान  नियत  की

 में  उपलब्ध  की  गई  रकम  गई  रकम

 रुपयों

 या  बा

 (i)  निम्न  आय  वर्ग  आवास  9.06  4.30

 (4)  ग्रामीण  आवास  परियोजनाएं  1,92  1.40

 (iii)  मध्यम  आय  वर्ग  आवास  1.00  0.68

 11.98  6.38

 जहाँ  तक  जीवन  बीमा  निगम  की  निधियों  का  सम्बन्ध  विभिन्न  सामाजिक  आवास

 योजनाओं  के  लिये  ऊपर  तीन  योजनाएं  सम्मिलित  मांगी  गई  कुल  32.09  करोड़

 रुपये  के  रकम  में  से  निगम  ने  केवल  12  करोड़  रुपये  की  उपलब्धि  और  इस  रकम  को

 राज्यों  आदि  को  नियत  कर  दिया  गया  था  ॥

 आवास  किये-क्रमों  को  वित्तीय  सहायता  के  लिये  लम्बी  अवधि  के  ऋणी  व्यापारिक

 बैंकों  के  अनुकूल  नहीं  होंगे  क्योंकि  उनके  पास  निधियां  छोटी  अवधि  के  लिये  होती  हैं  ।  अतएव

 व्यापारिक  बैंकों  को  आवास  निर्माण  के  उद  दय  के  लिए  ऋण  देने  के  लिये  कहना  उचित  नहीं

 जान  पड़ता  ।  इस  बारे  में  19  1968  को  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4333  के  विषय

 में  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मन्त्री  द्वारा  दिए  गए  उत्तर  की  ओर  भी  ध्यान  दिलाया  जाता

 है  |

 तथा  :  जहां  तक  सहायता  प्राप्त  औद्योगिक  आवास  योजना  का  सम्बन्ध

 इसका  उत्तर
 '

 नहीं
 '

 में  है  ।  अनुसूचित  जातियों  के  लिये  विशेषकर  बनाये  गये  मकानों  ,
 जिनका  अभी  दखल  नहीं  हुआ  के  बारे  में  अवश्यक  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  पौर

 उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया
 जायेगा

 इस  मन्त्रालय  द्वारा  बनाई  गई  सात  सामाजिक  आवास  योजना  पहले  ही  राज्यों  में

 कटो
 परिचालित  हैं  ।  ऐसा  सभा  जाता  है  कि  इन  योजनाओं  के  लिए  नियत  an  गई  निधियां

 अपर्याप्त  है  ।

 सिचाई  की  क्षमता

 179,  श्री  लोबो  प्रभु  :  क्या  सिंचाई  कौर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उपयोग  में  लाये  जाने  योग्य  जल  में  से  कितने  प्रतिशत  जल  का  उपयोग  इस  समय

 किया  जाता  है  ;

 सिंचाई की
 उत्पन्न  क्षमता  की  तुलना में

 इस  समय
 कितने  प्रतिशत  भूमि  में

 सिचाई  at  जाती  है  ;  और
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 (  क्या  जल  वितरण  साधनों  के  अभाव  के  कारण  ही  जल  का  उपयोग  नहीं

 किया  जा  रहा  है  और  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  आवश्यकता  होने  पर  अधिक  जल  शुल्क

 लेकर  इस  सम्बन्ध  में  कोई  व्यवस्था  की  है  ?

 सिंचाई  तथा  विद्य/त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  इत

 समय  उपयोग  में  लाये  जाने  योग्य  प्रवाह  जल  का  लगभग  40  प्रतिघात  उपयोग  में  लाया  जा

 रहा
 है  |

 1966-67  में  बृहत  तथा  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं से  उत्पन्न  सिचाई

 क्षमता  1967-68  में  95  प्रतिशत  भाग  प्रयोग  में  लाया  गया  ।

 कुछ  मामलों  में  यह  जल-वितरण  नालियों  की  कमी  के  कार ह  श NJ  हैं  ।  राज्य  सरकार

 ने  जल-मार्गों  कौर  क्षेत्रीय  नालियों  के  निर्माण  के  लिए  लागत  को  लाभानुमोगियों
 से  वसूल

 करने  के  अधिकार  अपने  हाथ  में  ले  लिए  हैं  ।

 फाइल  रिया

 180.  श्री  लोबो  प्रभु  :  क्या  परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 समूचे  देश  तथा  दक्षिण  ware  जिले  के  सम्बन्ध  में  किये  गये  अत्र  नमूना  सर्वेक्ष
 ण

 से  फाइलेरियाई  के  कितने  प्रतिशत  संक्रमण  का  पता  चला  है  ;

 पिछले  पांच  वर्षों  में  afer  जिले  में  वर्ष  वार  फाइलेरियाई  रोग  के  लिये

 कितनी  औषधियों  का  वितरण  हुआ  है  ;  और

 दक्षिणा  कनारा  जिले  में  फाइलेरिया  के  सम्बन्ध  में  किस  प्रकार  का  प्रचार  हआ
 है

 और  अस्पतालों  में  तथा  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  इश्तेहार  न  लगाने  यथा  पर्चे  न  बाटने  के  क्या  कारण

 स्वास्थ्थय,परिवार  नियोजन  एवं  नगरी  प-विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ao  सु०

 देश  के  विभिन्‍न  स्थानिक मारी  क्षेत्रों  में  माइक्रोफाइलेरिया  संक्रमण  का

 प्रतिशत  ब्लाग-अलग  जो  0.1  से  30.0  प्रतिशत  तक  है  ।  दक्षिण  ware  जिले  में  इसका

 प्रतिदिन  0.7  से  15.0  तक  है  |

 और  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 भाखड़ा  बिजली  घर  में  दोषपूर्ण
 '

 टरबाइन  रनर
 '

 181.  श्री  बाबूराव  पटेल  :  कया  सिचाई  ate  घटिया  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe

 क्या  यह  सच  है  कि  रूस  द्वारा  सप्लाई  किये  गये  भाखड़ा  बिजली  घर  को  दायें

 किनारे  के  दो  यूनिटों  के
 *

 टरबाइन  रनर
 '

 दोष पू रां  पाये  गये  हैं  ;

 क्या  इस  बात  की  ओर  भाखड़ा  प्रबन्ध  बोर्ड  द्वारा  श्वान  प्रो मेक्स पोर्ट  की

 और क द सरकारी  एजेंसी  )  का  ध्या  दिलाया  गया  है  ;
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 (7)  हमारे  इंजीनियरों  ने  खराब
 '

 टरबाइन  रनरों
 '

 को  उनकी  सप्लाई  के  समय  ही

 क्यों  नहीं  अस्वीकार  नहीं  किया
 जिनमें

 ढले  इस्पात  का  प्रयोग  नहीं  किया  गया  था  ;

 तिहाई  तथा  विद्युत  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  सिदुघेइवर  (#)  दाएं  तट  के

 भांखड़ा  बिजली  घर  के  दो  रनरों
 '

 को  कुछ  महीनों  तक  चलाने  के  पश्चात्‌  उनमें

 काफी  गंभीर  कोटरें  देखी  गई  ।  कुछ  ब्लेडों  में  दरारें  भी  देखी  गई  ।

 हां  ।  दी  rma TFA -Te  ने  अब  यह  मान  लिया  है  कि  वे  मरम्मत  कार्य

 के  लिये  विशेषज्ञों  और  आवश्यक  सामग्री  का  प्रबन्ध  अपने  खर्चे  से  करेंगे  ।  वे  एक  फालतू

 इन  रनरਂ  मुफ्त  देने  पर  भी  सहमत  हो  गये  है  ।

 ये  दोनों  रनरਂ  ढलवां  इस्पात  के  बने  थे  HR  समय  तक  उनको

 वास्तविक  रूप  से  चलाए  इनको  सप्लाई  करते  समय  यह  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं

 था  कि  वे  रनर  संतोषजनक  रूप  से  काम  कर  सकेंगे  अथवा  नहीं  ।

 इस्पात  के  आयात  के  लिये  विदेशो

 122.  श्री  एम ०  नारायणा  शेट्टी  :  क्यां  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 बया  सरकार  ने  मांग  तथा  पूति  के  मध्य  एकरूपता  लाने  के  लिये  कम  से  कम

 20  करोड़  रुपये  की  लागत  के  दुलर्भ  वर्णी  के  इस्पात  का  आयात  करने  हेतु  अनेक  किस्म  के

 जिले  इस्पात  के  निर्यात  द्वारा  प्राप्त  विदेशी  मुद्रा  के  काफी  सारे  भाग  के  आबंटन  करने  के  बारे

 में  विचार  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  att
 दूसरी

 वस्तुओं  की  जिले  इस्पात  से  निमित  वस्तुओं  के  निर्यात  से  होने  वाली  अय  भी

 हमारे  सम्पूर्णा  विदेशी  मुद्रा  साधनों  का  एक  भाग  है  ।  निर्यात  से  होने  वाली  आय  के  जरिए

 उपलब्ध  साधनों  का  इस्तैमाल  ऋण  की  वापसी  जसी  अनिवार्य  अदायगियों  के  लिए  भर

 व्यवस्था  के  सभी  क्षेत्रों  की  सम्बन्धी  ऐसी  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिये  किया

 जाता  जिन्हें  प्राप्त  सहायता  की  बजाय  निर्यात  से  होने  वाली  हमारी  अपनी  आय  से  पुरा

 करना  पड़ता  है  ।  इन  साधनों  का  इस्तेमाल  पहले  धज दुल में  किस्म  का  इस्पात  मंगाने  के  लिये  नहीं

 जा  क्योंकि  वह  देश  की
 आयात-सम्बन्धी  पड़ी  आवश्यकता  का  केवल  एक

 भाग  है  ।

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम

 183.  श्रीमती  इला  पाल  चौधरी  :  कया  परिवार  नियोजन  तथा  atte

 विकास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आरम्भ  से  अब  तक  भारत  में  परिवार  नियोजन  सम्बन्धी
 योजनाओं  पर  कुल

 कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई

 निम्नांकित  मामलों  के  बारे  में  कहां  तक  प्रगति  हुई  है  :
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 (1)  नगरीय  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंअब  तक  भाग-अलग  कितने  val  तथा

 भौरतों  का  अलग  वंध्यकरण  किया

 (2)  नगरीय  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अलग-अलग  कितने  लूप  लगाये

 (3)  अलग-अलग  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रायः  कितने  जन्म  रोके

 (4)  परिवार  नियोजन  के  बारे  में  सचेत  जनसंख्या  की  प्रतिशतता  क्या

 (  4
 Pp)  )  देश  में  जन्म-दर  में  कूल  कितनी  कमी  हुई  जोर

 (6)  इनके  नाम  क्या  जिनमें  परिवार  नियोजन  कार्यक्रमों  का  अधिकतम

 उल्लेखनीय  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 परिवार  नियोजन  कौर  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री ०

 चन्द्रदोखर )  पहली  पंचवर्षीय  योजना  के  आरम्भ  से  1967-68  के  श्रान्त  तक

 वार  नियोजन  कार्यक्रम  पर  किया  गया  अनुमानित  खां  6706  69  लाख  रुपये  है  ।

 भब  तक  हुई  इस  प्रकार  है

 (1)  8  1968  तक  प्राप्त  रिपोर्टो  के  आधार  पर  कार्यक्रम  करे

 आरम्भ  से  नगर  और  प्रामीण  दोनों  क्षेत्रों  में  नसबन्दी  किए  गये  लोगों

 की  कुल  संख्या  49,93,274  जिनमें  से  41.7  लाख  पुरुष हैं
 और

 8.2  लाख  महिलायें  हैं  ।  नगर  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  की  गई  नसबन्दी

 से  सम्बन्धित  सूचना  केवल  1966-67  और  1967-68  के  समय  की

 उपलब्ध  है  ।  इन  दो  वर्षों  की  अवघि  में  शहरी  क्षेत्रों  में  11.40  लाख

 और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  15.87  लाख  नसबन्दी  की  गई  ।

 (2)  8  1968  तक  प्राप्त  रिपोर्टों  के  आधार  पर  1965-66  में

 इस  कार्यक्रम  के  भारम्भ  से  26,02,540  लूप  लगाये  जा  चुके  हैं  |  बाहरी

 और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पहनाये  गये  लूप  से  सम्बन्धित  सुचना  इस  समय

 केवल  1967-68  की  उपलब्ध  है  ।
 इन  दो  वर्करों  के

 दौरान  शहरी  क्षेत्रों  में  6.46  लाख़  शरीर  ग्रा मीरा  क्षेत्रों  में  9.33  लाख

 महिलाओं  ने  लूप  पहने
 ।

 (3)  विभिन्न  जन-विद्याकारों  द्वारा  किए  गये  अनुमानुसार  गत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  रोके  गये  जन्मों  की  संख्या  निम्नलिखित  होगी  :

 1965-66  1.8  लाख  से  2.3  लाख  के  बीच

 1966-67  5.0  लाख  से  5.5  लाख  के  बीच

 1967-68  9.0  लाख  से  12.7  लाख  के  बीच

 (4)  अनेक  किये  गये  अध्ययनों  के  आधार  पर  यह  पाया  गया  है  कि  लगभग
 70  प्रतिशत  बाहरी  और  50-70  प्रतिशत  grit  दम्पत्ति

 परिवार  नियोजन  के  प्रति  हैं  ।
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 16  अखिल  भारतीय  tat  पर  सर्वक्षण  न  होने  के  कारण  देना  में (5)  और  चिली

 जन्म-दर  की  कुल  कमी  की  गणना  नहीं  की  जा  लेकिन  राष्ट्रीय

 सैम्पल  सवाल  के  बीसवीं  पारी  के  आधार  पर  प्रति  हजार  जन्म-दर

 लगभग  37  हैं  |

 wer  =
 कुछ  किये  गये  विशेष  अध्ययनों  में  जन्म-दर  में  उल्लेखनीय  कमी  के क  क  गई  जिनका

 ब्यौरा  इस  प्रकार  है

 1)  गांघी ग्राम  परियोजना

 1962  में  जन्म-दर  40  थी  1965  में  घट  कर  36.3  रह  गई  थी  ।

 2)  बम्बई  परियोजना

 कार्यवाही  किए  गये  क्षेत्रों  में  1964-66  में  लगभग  12  प्रतिशत  तक  उत्पादकता  में

 कमी  हुई  ।

 कलकत्ता  भाई  एस०  शाई ०  परियोजना

 1963  में  जन्म  दर  26  और  1964  में  22  रह  गई  थी  ।

 4)  सिंगुर  परियोजना

 1958  में  जन्म  दर  लगभग
 42

 1966  में  कम  होकर  34.2  रह  गई  थी  ।

 5)  चेतना  परियोजना

 1961  में  जन्म  दर  29  1966  में  24  रह  गई  थी  ।

 6)  भारतीय  चाप  संघ  को  मैसम  शाखा

 1961  में  जन्म  दर  43.4  1965  में  घट  कर  35.8  और  1966  में  31.2  रह

 गई  थी  |

 डूम  इमा  क्षेत्र  में  1960  में  जन्म  दर  4!  1965  में  31.9  और  1966  में  27.7

 रह  गई  थी  ।

 7)  पश्चिम  बंगाल  में  gare  बागानों  में  जन्म-दर  जो  1963  में  35.1  1965  में

 कर  27.8  रह  गई  |

 नेपाल  से  भारत  को  किसी  तीसरे  देश  के  माल  को  तस्करी

 184.  श्री स०  प्र्०  झगड़ा  :

 aft  रघुवीर सिह
 शास्त्री

 :

 श्री  gama  गुप्त  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 नेपाल  में
 1968

 के  दूसरे  सप्ताह में  नेपाल  से

 भारत  में  किसी  तीसरे  देश  के  माल  की  तस्करी  को  रोकने  के  बारे  में  नेपाल  से  किन्हीं  तीसरे
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 देशों  में  भारतीय  माल  के  पुनर्निमाण  तथा  अन्य  देशों  के  मात  से  नेपाल  में  निमित  मात  के

 भारत  में  आयात  के  बारे  में  विचार  विमश  हुआ  और

 यदि  हां  तो  निम्नांकित  के  बारे  में  अनुमानित  धन  राशियों  के  बारे  में  हुये  विचारਂ

 विमर्श  के  ब्या  परिणाम  थे  :--

 (i)  वर्ष  1967-68  के  दौरान  नेपाल  से  भारत  में  किसी
 तीसरे  देश  के

 माल  की

 (॥  )  ao  1967-68  के  दौरान  नेपाल  से  किन्हीं  तीसरे  देशों  को  भारतीय

 माल  का  और

 ६  iii  )  वर्ष  1967-68 के  दौरान  अन्य  देशों  के  कच्चे  माल
 से  नेपाल

 में  बने

 माल  का  भारत  में  आयात  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  हां  ।

 दोनों  प्रतिनिधि-मण्डलों  ने  एक  दूसरे  के विचारों  को  सभा  और  इस  बात  पर

 सहमत  हुए  कि  तीसरे  देश  के  माल  का  नेपाल  से  भारत  में  चोरी  छिपे  आना  तथा  उससे  व्यापार

 में  अव्यवस्था  रोकने  के  उपाय  होते  रहने  चाहिए  ।  आयात  किये  गये  कच्चे  माल  से  नेपाल  में

 बने  माल  के  आयात  के  बारे  में  यह  स्वीकार  किया  गया  कि  इस  मामले  पर  दोनों  सरकारों  द्वारा

 बिखर  ही  आगे  बातचीत  की  जायगी  ।

 नेपाल  से  भारत  में  चोरी-छिपे  आने  वाले  माल  का  अथवा  भारत  में  बने  माल  नेपाल

 द्वारा  आगे  तीसरे  देशों  को  निर्यात  कर  दिये  जाने  वाले  माल  की  मात्रा  का  ठीक-ठीक  अनुमान

 लगाना  सम्भव  नहीं  1967  तथा  1968  में  अन्य  देशों  से  आयात  किये

 गये  कच्चे  माल  से  नेपाल  में  बने  माल  का  भारत  में  आयात  निम्न  प्रकार  है  |

 1967  2.2  करोड़  रुपये

 1968  at)  2.73  करोड़  रुपये

 राज्यों  को  सहायता

 185.  हिम्मत सिह का  :.  कया  वित्त  मंत्री  दिनांक  22  1968  को

 कित  set  संख्या  123  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रत्येक  प्रदेश  में

 केन्द्र  द्वारा  दी  गई  अतिरिक्त  सहायता  को  किन  योजनाओं  के  लिये  प्रयोग  में  लाया  जायेगा  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  चित्त  मंत्री  |  मोरारजी  !  एक  विवरण  नीचे  दिया

 गया है  ।

 विवर

 राज्य  घ्रयोजना  रकम

 रुपयों  मे ं)

 1  आसान  प्रदेश  5.50
 नागार्जुन

 सागर

 गंडक  6.00

 सोना  उच्चस्तरीय  नहर  0.70
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 लिखित

 उत्तर

 3  व्यास  एकक  प  0.51 हरियाणा

 4  उड़ीसा  महानदी  डेल्टा  2.00

 5  पंजाब  व्यास  एकक  प  0.77

 6  राजस्थान  राजस्थान  नहर  3.50

 ब्यास  एकक  JI  2.72

 1,  उत्तर  प्रदेश  गंडक  2.00

 8  पश्चिम  बंगाल  1.30 कां क्षा वती

 2  5 1,

 समाज  कल्याण  मंत्रियों  सम्मेलन

 186,  थी  सिंधिया
 ः  क्या  समाज  किनारा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 1968  के  दूसरे  सप्ताह  में  दि ली  में  हुए  समाज  कल्याण  मंत्रियों  के

 सम्मेलन  में  किन-किन  विषयों  पर  विचार  विमश  किया  और

 क्या-नया  निशांत  किये  गये  तथा  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?.

 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  )  फूलरेखु  सम्मेलन  की

 किये-सुची  दर्शाने  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  ।  में  रखा

 गया  |  देखिये  संख्या  eto  2035/68

 (=)  सम्मेलन  समावेशी  प्रकार  का  था  तथा  मतों  का  विनिमय  करने  के  लिए  उसे

 बुलाया  गया  था  |  ऐसे  कोई  निर्णय  नहीं  किए  गए  थे  ।

 पंचेगदी क  परियोज॑ना

 187.  कह  झ्०  To  सोनार  :  कया  सिंचाई  wile  fra  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  :

 (¥)  पंचनदी  परियोजना  के  निर्माण  ग  में  कितनी  प्रगति  हुई

 बया  यहं  संच  है  कि  पंच नदी  परियोजना  के  सभी  चरण  पुरे  हो  चुके

 (7)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  परियोजना  के  सभी  चरणों  को  पूर्ण  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की

 गई
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 सिचाई  तथा  faa  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद  इधर
 :

 att  महाराष्ट्र  और  मध्य  प्रदेश  की  पेंच  age  dla  परियोजना  को  अभी  स्वीकृति  नहीं

 मिली

 ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  परियोजना  का  पन-बिजली  खंड  मध्य  प्रदेश  कौर  महाराष्ट्र  सरकारों

 का  संयुक्त  उपक्रम  होगा  और  इसका  कार्यान्वयन  महाराष्ट्र  सरकार  करेगी  |  महाराष्ट्र

 को  परियोजना  के  आयोजन  कौर  अन्तर्राज्यीय  पहलुओं  पर  मध्य  प्रदेश  सरकार  की  सहमति

 प्राप्त  करनी  पड़ेगी  ।  मध्य  प्रदेश  सरकार  की  सहमति  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 (7)  ज्ञात  हुआ  है  कि  दोनों  राज्यों  के  बीच  तकनीकी  स्तर  पर  विचार  fant  जारी  है  ।

 कामतीखेरी  वीयर  कपाटों  और  छोटी  नहर  को  पहले  से  ही  निकालने  का

 प्रस्ताव  क्योंकि  उनसे  ताप-बिजली-घर  को  शीतलजल  प्राप्त  होगा  जो  कि  इस  परियोजना  के

 एक  अग  के  रूप  में  निर्माणाधीन  है  ।  जिस  कार्य  को  आराम  में  हाथ  में  लेने  का  प्रस्ताव

 उसमें  कोई  अन्तर्राज्यीय  पहलुओं  की  अड़चन  नहों  है  ।

 एक  डच  महिला  द्वारा  ara  में  कोढ़-निरोध  कार्य  के  लिये  दान

 188.  श्री  हिम्मत सिह का  :

 श्री  go  कु०  कापड़िया  :

 कया  परिवार  नियोजन  तथा  नगर  बिकास  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ड

 क्या  यह  सच  है  कि  लालफीताशाही  के  कारण  दो  वर्ष  पुर्व  एफ़  डच  महिला  द्वारा

 भारत  में  कोढ़-निरोध  कार्य  हेतु  पेश  की  गई  5.5  लाख  रुपये  की  धनराशि  की  पेशकश  का  लाभ

 नहीं  उठाया

 यदि  तो  किन  परिस्थितियों  के  अधीन  यह  सब  कुछ  हुआ  और  इस  डच

 महिला  द्वारा  यह  राशि  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  दान  में  दी  जाने  से  पूर्व  इस  धनराशि  को  अपेक्षित

 उद्देश्य  के  लिये  उपयोग  में  लाना  सुनिश्चित  करने  के  लिये  नया  उपाय  किये  और

 भविष्य  में  समाज  कल्याण  के  लिये  प्राप्त  होने  वाली  ऐसी  पेशकश  का  लाम  उठाने

 में  बिलम्ब  न  होने  इस  उद्देश्य  के  लिये  सरकार  का  क्या  उपाय  करने  का  विचार  हे  ?

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरोय  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ह्०  सु०

 :  (  )  और  (7)  एक  डच  महिला  ने  भारत  वासियों  के  हित  के  लिए

 1,70,000  गिल्डर  दान  देने  के  सम्बन्ध  में  हेग  स्थित  भारतीय  दूतावास  को  लिखा  था  ।  उस

 महिला  ने  दूतावास  है  यह  सलाह  मांगी  थी  कि  यह  धनराशि  किस  संगठन  को  दी  जाय  ।  उन्हें

 इसके  लिए  ata  संगठनों  के  नाम  सुझाये  भौर  अन्ततः  केन्द्रीय  कुष्ठ  शिक्षण  एवं  अनुसंधान

 संस्थान  का  चयन  किया  गया  ।  इस  महिला  की  ओर  से  यह  पुछा  गया  कि  स  सहायता  को

 नकद  अथवा  उपकरण  दोनों  में  से  किस  रूप  में  लेने  को  तरजीह  दी  जायेगी  ।  केन्द्रीय  कुष्ठ

 शिक्षण  तथा  aged  संस्थान  के  निदेशक  के  परामशं  से  उन्हें  यह  सुभाव  दिया  गया  कि

 हालैण्ड  से  एक  इलक्ट्रन-माइक्रोसकोप  की  खरीद  कर  ली  जाय  ।  इस  उपकरण  की  खरीद  तथा
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 चु  गी-निकासी  की  व्यवस्था  भी  कर  दी  गई  ।  किन्तु  महिला  के  एजेंटों  ने  प्रस्तावित  इलैक्ट्रॉन

 माइक्रोस्कोप  की  खरीद  करने  के  बारे  में  सहमति  नहीं  दी  ।  उक्त  उपकरण  के  बदले  में

 दूसरे  उपकरण  खरीदने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  भी  प्रस्तुत  किये  गये  ।  महिला  की  भर  से  इन्हें  भी

 नहीं  माना  गया  ।  इसके  बाद  आश्  प्रदेश  सरकार  के  परामर्दा  से  कुष्ठ  सम्बन्धी  उपचार

 तथा  शिक्षा  के  बारे  में  एक  योजना  तैयार  की  गई  कौर  उसे  डच  महिला  के  एजेंटों  को  भेजा

 गया  ।  इस  बीच  पता  चला  कि  दान  देने  का  यह  प्रस्ताव  वापस  ले  लिया  गया  ।  बातचीत  के

 दौरान  विभिन्‍न  अवसरों  पर  यथा  समय  इस  विषय  पर  उचित  कार्यवाही  की  गई  ।

 राज्यों  में  बिजली  को  दरें

 189.  श्री  गार्डिलिगन  गौड :  कया  सिचाई  wie  विद्युत  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  fH

 विभिन्‍न  राज्यों  में  घरेलू  तथा  औद्योगिक  और  कृषि  कार्यों  में  उपयोग  के  लिये

 दी  जाने  वाली  बिजली  की  दरें  क्या-क्या  हैं

 इन  दरों  में  अन्तर  होने  के  क्या  कारण  भोर

 इस  अन्तर  को  कम  करने  के  लिये  सरकार  नें  aay  उपाय  किये  हैं
 ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  अपेक्षित

 जानकारी  का  विचारा  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 एल०  दी ०  2036/68]

 विभिन्‍न  राज्यों  में  दरों  में  भ्र स्तर  उत्पादन  संयंत्रों  की  पु  जगत  पारेषण

 पथों  को  लागत  और  उनके  परिवहन  सुविधाओं  की  स्थानीय  करों

 तथा  fara  विकास  और  fas  के  समा कलित  परिचालन  में  भिन्नताओं  के  कारा  हैं  ।

 समान  दरों  को  लागु  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  की  गई  क्वारंवाई  तारांकित

 प्रशन  संख्या  986  के  उत्तर  में  1  अगर  1968  को  सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  बताई

 गई  है  ।  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  के  समस्त  समरण-त्तीय  में  समान  दरों  को  लागू  करके

 इस  दिशा  में  और  प्रगति  की  गई  इसमें  लखनऊ  और
 कानपुर

 क्षेत्रों  में  घरेलु

 उपभोक्ताओं  से  ली  जाने  वाली  दरें  कामिल  नहीं  सरकार  का  ag  उद्देश्य  है  कि  वे  आरम्भ

 में  ही  इस  बात  को  सुनिश्चित  कर  लें  कि  प्रत्येक  राज्य  में  उपभोक्ताओं  की  प्रत्येक  श्रेणी  के

 लिए  एक  सी  दरें  हों  और  अन्त  में  एक  अखिल-भारतीय  ग्रिड  हो  और  जहां  तक  सम्भव

 समस्त  देश  में  समान  दरें  हों  ।

 कुछ  चितेरों  को  उत्पादन-दुबक  से  छूट

 190  att  गा्डिलिगन  गौड :  कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  कुछ  वस्तुओं  को  उत्पादन-शुल्क  से  छूट  देने  का

 निर्णय  किया

 यदि  तो  वे  वस्तुएं  कौनसी  और

 यहं  निशंक किस  आधार  पर  किया  गया  है  ?
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 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  चित्त  मंत्रो
 मोरारजी  (3)  कुछ  वर्गों

 के
 माल

 को  उत्पादन-शुल्क  से  छूट  देने  का  कोई  सामान्य  प्रस्ताव  इस  समय  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 तथा  ये  सवाल  नहीं  उठते  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  फोम  कर  ि, न्वध  व्यापार

 191.  श्री  गार्डिलिगन  गौड  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1965  से  1967  तक  उत्तर  प्रदेश में  अफीम  का  अवैध  व्यापार  करने  बाले

 कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये

 कितनी  अफीम  पकड़ी  गई  तथा  न्यायालयों  ने  कितने  व्यक्तियों  को  दोषी

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  अबध  व्यापार  को  रोकने  के  लिये  अपनी  कार्यवाही

 को  तेज  करने  का  और

 (4)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 क
 उप-प्रधान  aa ि  ही  spore  foo crs  हैरी  4 सन्न त्री  मोरारजी  :  तथा  सूचना

 नीचे  दी  जा  रही  है

 1965  1966  1967

 (i)  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों

 की  संख्या  |  1205  1036  952

 |  254  323  206 ( ii  )  पकड़ी गई  अफीम  की  मात्रा

 (ii)  दण्डित  व्यक्तियों  की  संख्या  |  1260  1155  864

 तथा  राज्य  सरकार  के  आवकारी  तथा  पुलिस  सीमा  शुल्क  तथा

 नारकोटिक्स  आयुक्त  के  कर्मचारी  वर्ग  जसी  सभी  प्रवर्तन  देश  के  भीतरी  क्षेत्रों  में

 war  निर्यात  करने  योग्य  नाकों  पर  aah  रहती  हैं  और  अफीम  की  तस्करी  रोकने  के  लिए

 उपयुक्त  उपाय  करती  हैं  ।  इन  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 (i)  teat  नियन्त्रण  रखने के  उद्देश्य  से
 पोस्त

 की
 खेती

 को
 साथ

 लगे  हुए
 क्षेत्रों  तक  सीमित

 (ii)  लाइसेन्स  देने  के  सिद्धान्तों  की  व्यवस्था  चला  कर  अनुत्पादक  क्षेत्रों  में

 तथा  अवांछित  काश्तकारों  द्वारा  खेती  नहीं  होने

 (aii)  लाइसेन्स  सिद्धान्तों  के  अन्तर्गत  काश्तकार  को  लाइसेन्स  मिलने  की

 हकदारी  का  फैसला  करने  के  लिए  saw  द्वारा  दी  जाने  वाली  अफीम
 की  भौसत  प्रेमाचार  की  सीमा  को  साल-ब-साल  क्रमशः  बढ़ाते
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 (iv)  सुगमता  से  पार  करने  योग्य  सभी  स्थलों  पर  उपयुक्त  निरोधात्मक  उपाय

 (  ४  )  जहां  आवश्यक  हो  वहां  रेल  तथा  हवाई  यातायात  पर  fat

 रानी

 (vi)  भराष्ट्रीय  आपराधिक  पुलिस  संगठन  तथा  दूसरे  देशों  की  ऐसी  ही

 अन्य  प्रवर्तन  एजेन्सियों  के  साथ  नारकोटिक्स  आयुक्त  के  कर्मचारियों

 हारा  सम्पक  रखा  जाना  |

 गेर-सरकारी  तथा  सहकारी  उद्योगों  के  लिये  ऋण

 192,  at  को०  सुर्य नारा यश  :  क्या  fact  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  30

 1968  को  पूरे  होने  वाले  पिछले  पांच  वर्षों  में  भारतीय  जीवन  बीमा  भारतीय

 औद्योगिक  वित्त  निगम  तथा  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैक  द्वारा  विभिनन  राज्यों  में  az

 सरकारी  तथा  सहकारी  उद्योगों  को  कितनी  धनराशि  ऋण  के  रूप  में  दी  गई  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही

 है  और  उसे  सभा  की  मेज  पर  रख  दिया  जायगा  ॥

 उत्पादन  शालक  से  राजस्व  वसूली  में  कमी

 193.  श्रीसती  ज्योत्सना  चन्दा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  जांच  के  लिये  हाल  ही  में  आराम

 की  गई  लेखा-परीक्षा  प्रणाली  इस  शुल्क  की  वसूली  में  कमी  होने  के  लिये  उत्तरदायी

 यदि  तो  कया  सरकार  का  विचार  इस  नई  प्रणाली  को  समाप्त  कर  पुरानी

 प्रणाली  अपनाने  का  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  feat  मंत्री  (att  मोरारजी  >  नहीं  ga  नई

 प्रणाली  के  अस्तगत  लाई  गई  seal  से  जुलाई  तथा  1968  में  142,27  करोड़

 रुपये  का  राजस्व  प्राप्त  जिसके  मुकाबले  पिछले  बर्ष  इसी  अवधि  में  139.  15 क नै  पणी  रोड  रुपये

 का  राजस्व  प्राप्त  हुआ  था  ।  इससे  पता  चलता  है  कि  3.12  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हुई  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 इण्डियन  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन
 को  विमान-तेल  को  सप्लाई

 194.  गोमती  ज्योत्सना  चस्का  :.  क्या  पेट्रोलियम
 शौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  तेल  जिसने  वर्ष  1967
 से

 असम

 त्रिपुरा  में  विमानों  का  तेल  सप्लाई  करने  का  कार्यभार  ले  रखा  इण्डियन  एयर  लाइन्स
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 कारपोरेशन  के  विमानों  के  लिये  पर्याप्त  मात्रा  में  तेल  सप्लाई  करने  में  असफल  जिसके

 परिणामस्वरूप  विमानों  को  डमडम  से  मारी  मात्रा  में  ई  धत  लेकर  चलना  पड़ता  जिसके a

 कारण  आय  में  कमी  होती  क्योंकि  ऐसी  उड़ानों  के  लिये  यात्रियों  की  संरक्षा  शौर  माल  भार

 के  बारे  में  प्रतिबन्ध  लगाने  पड़ते  और

 यदि  तो  त्रिपुरा  और  असम  के  हवाई  अड्डों  पर  विमान  तेल  की  सामान्य

 तथा  समुचित  मात्रा  में  उपलब्धि  कराने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 पेट्रोलियम  att  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 )  जी  नही ं।

 पिछले  18  महीनों  जब  से  भारतीय  तेल  निगम  ने  तेल  सप्लाई  करने  कार्यभार  संभाला

 केवल  तीन  अवसरों  पर  उत्पाद  को  सप्लाई  प्रतिबंधित  मात्रा  में  की  एक  बार  बरौनी

 शोधनशाला  में  कठिनाइयों  से  कारण  और  अन्य  दो  अवसरों  पर  बाढ़  के  कारण  रेल  की  संचार

 ब्यवस्था  में  देर  और  /  या  बाधा  आदि  पड़  जाने  के  कालरा  ।

 उस  क्षेत्र  की  तमाम  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिये  आसाम  स्थित

 शालाओं  में  से  किसी  एक  में  विमानन  तेल  उत्पादित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इससे  वैकल्पिक

 साधनों  से  संचलन  पर  निसार  रहने  की  कठिनाई  दुर  हो  जायेगी  ।

 नुनमती  तेल-शोधक  कारखाने  में  मिट्टी  का  तेल  साफ  करने  का  संयंत्र

 195,  श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा  :.  क्या  पैट्रोलियम  site  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  तुरमती  तेल-शोधक  कारखाने  का  मिट्टी  का  तेल  साफ  करने

 का  संयंत्र  1968  के  अन्त  से  बन्द  पड़ा  हुआ

 (=)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  तथा  यह  संयंत्र  कब  से  चालू  हो  जाने  की

 सम्भावना  और

 (7)  पिछले  दो  वर्षों  में  नुमी  तेल  साफ  करने  के  कारखाने  का  मिट्टी  का  तेल  सोफे

 करने  का  संयंत्र  कितनी  बार  बन्द  किया  गया  ?

 पटर  लियम
 att  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 संपीड़क  (  कठिनाई  के  कारण  संयंत्र  बन्द  किया  गया  था  ।

 amir  दो  सप्ताह  में  यूनिट  के  चालु  होने  की  सम्भावना  है  ।

 1966-67  में  13  बार  और  1967-68  में  12  बार  ।

 बरौनी  तेल  दोधक  कारखाना

 196.  श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा  :  नया  पेट्रोलियम  site  रसायन  मंत्री  यह  बताने  को

 करेंगे  कि  :

 बरौनी  तेल  शोधक  कारखाने  में  प्रतिदिन  कितने  मीट्रिक  टन  अशोधित  तेल  का

 उत्पादन  होता
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 बरौनी  तेल  शोधक  area  में  अशोधित  aa  की  भंडार  क्षमता  बया

 उत्तर  बंगाल  में  हाल  की  बाढ़ों  के  कारण  अशोधित  तेल  पाइप  लाइन  कब  टूट

 गई  थी  कौर  बरौनी  तेल  दोधक  कारखाने  में  wa  समय  अशोधित  तेल  का  कितना  भंडार

 और

 *
 (3)  अशोधित  तेल  पाइप  लाइन  के  अस्त-व्यस्त  हो  जाने  के  परिणामस्वरूप  अशोधित

 तेल  की  कमी  के  कारण  बरौनी  तेल  दोधक  कारखाने  को  जिस  दिन  बन्द  किया  गया  उस  दिन

 तिथि  कौनसी  थी  ?

 अपर पेट्रोलियम  श्र  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ।

 1968  से  लेकर  1968  के  दौरान  कच्चे  तेल  का  श्र  पुट  (  throughput  )  प्रति  कायें

 दिवस  5540  मीटरी  टन  की  औसत  पर  था  ।

 इस  समय  लगभग  30,000  मीटरी  ea  ।

 (7)  जी  5-10-1968  को  उत्तर  बंगाल  में  तीस्ता  पुल  के  निकट  कच्चे  तेल  की

 पाइप  लाइन  टूट  गई  थी  ।  शोधनशाला  के  टैंक  में  कुल  पम्पेबल  स्टाक  (  pumpable  stock  )

 16,900  मीटरी  टन  था  ।

 wearer  का  वायुमण्डलीय  वैक्युम  यूनिट  16-10-1968  को  बन्द

 कर  दिया  गया  था  ।

 केन्द्रीय  लोक-निर्माण  विभाग  की  केन्द्रीय  इंजीनियरी  सेवाए

 197.
 it  एस०  डी०  सोमसुग्दरसू  :  क्या  श्रीवास  तथा  पूर्ति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सर्वोच्च  स्वायालय  यह  विनिर्णय  दे  चुका  है  कि  आरक्षकों  के

 कारण  किसी  वर्ष  उत्पन्न  होने  वाले  रिक्त  स्थानों  को  परवर्ती  वर्षों  में  नहीं  जोड़ा  जा  प्रकट

 यदि  तो  क्या  उक्त  विधियां  केन्द्रीय  लोक-निर्माण  विभाग  की  केन्द्रीय

 इंजीनियरी  सेवाओं  में  श्रेणी  एक  तथा  श्रेणी  दो  के  पदों  को  भरने  के  सम्बन्ध  में  भी  लागु
 होता  है  ।

 आवास  तथा  पूति  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  इकबाल  fag)  :  यह

 सत्य  है  कि  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  विनिणुंय  दिया  है  कि  अनुसूचित  जातियों  तथा  ag-

 सूचित  जन-जातियों  के  लिये  आरक्षित  रिक्तियों  को  बगैर  प्रतिबन्ध  के  आगे  ले  जाना

 निक  होगा  ।

 केन्द्रीय  लोक-निर्माण  विभाग  में  प्रथम  शरणी  के  भ्र धि कारियों  की  सर्तो

 198.
 थ्री  एस०  डो०  क्या  arta  तथा  पूरी  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  यह  सच  है  कि  श्री  एस०  गोविन्द  रेड्डी  की  अध्यक्षता  में  बनाये  गये  अध्ययन

 दल  ने  सीध  भर्ती  किये  जाने  वाले  श्रे  णी  एक  के  प्राधिकारियों  के  पदोन्नति  के  लिये  कुछ

 वर्षों  का  अनुभव  होना  आवश्यक  निर्धारित  किया  था  शौर  तत्कालीन  मंत्री  ने  इन  सिफारिशों

 को  स्वीकार  करते  हुए  लोक-सभा  में  इसकी  पुष्टि  की  भोर  उन्हें  कार्यात्वित  करने  को  बात

 डी  थी

 यदि  तो  अमल  करने  या  व्यवहार  में  ऐसा  किया  जा  रहा  और

 (7)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 हदों श्रावास  तथा  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इकबाल

 तथा  :  सरकार  ने  पहली  जनवरी  1967  से  गोविन्द  रेडडी  स्टडी  टीम  की

 सिफारिशों  के  केन्द्रीय  लोक-निर्माण  विभाग  में  पदोन्नति  द्वारा  कार्यपालक  इंजीनियर

 बनने  के  लिए  पात्रता  अवधि  को  अपनाने  का  निश्चय  किया है  ।  निम्न

 कारणों  से  इसमें  कुछ  छूट
 भी  दी

 गई  है
 :--

 (  )  केन्द्रीय  लोक  सेवा  आयोग  के  परामश  से  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि

 4  सहायक  कार्यपालक  इन्ही  नियमों
 तथा  दो  सहायक  कार्यਂ

 पालक  इंजीनियरों  को  पांच  वर्ष  की  सेवा  की  अवधि  पुरी

 होने  से  पुर्व  औचित्य  के  आधार  पर  पदोन्नत  कर  दिया  ary

 क्योंकि  उनके  साथ  आए  अन्य  लोगों  को  भी  उसी  प्रकार  1  जनवरी

 1967 से  पूर्व  पदोन्नत  कर  दियो गया  था  ।

 (  ii  कार्यपालक  इंजीनियर  के  ग्रेड  में  प्रथम  Tut  की  पदोन्नति  के  सीधी

 भरती  की  निर्धारित  संख्या  तथा  दूसरी  श्रे  गी  से  पदोन्नत  किए

 गए  लोगों  में  विद्यमान  असंतुलन  को  दुर  करने  के  लिए  केन्द्रीय  लोक

 सेवा  आयोग  से  यह  मानने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  है  कि  दो  as

 के  लिए  पांच  वर्ष  की  अवघि  में  एक  से  15  वर्ष  की  छूट दे  दी  जाए

 केन्द्रीय  लोक  सेवा  आयोग  की  स्वीकृति  कराने  तक  यह  छूट  तदथ  आघार

 पर  पदोन्नति  से  कार्यपालक  इंजीनियर  बनने  के  लिए  1963  में  पाए

 6  सहायक  कार्यपालक  इंजीनियर  तथा  2  सहायक  कार्यपालक

 इंजीनियर  के  मामलों  में  दे  दी  गई  है  ।

 सरकारी  रिपोर्ट  को  क्रियान्वित  करना

 199  थी  gto  नाम  मुकर्जी  क्या  समाज  किनारा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 हरिजनों  द्वारा  सिर  पर  गन्दगी  उठाई  जाने  की  प्रथा  को  समाप्त  करने  के  बारे

 में  मलकनी  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  काम  में  यदि  कोई  प्रगति  हुई

 तो  और

 क्या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  गांधी  शताब्दी  पुरा  होने  से  पहले  ही

 ag  प्रथा  समाप्त  हो  जायेगी  ?
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 लिखित  उत्तर 20  1890  )

 समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (sto  फूल रेणु  सिर  पर  गन्दगी

 ढोने  की  प्रथा  के  उन्मूलन  कीਂ  योजना  में  कुछ  प्रगति  हुई  है  ।  केरल  तथा  विशेषतया  महाराष्ट्र  में

 यह  प्रथा  लगभग  समाप्त  हो  गई  है  ।  अलबत्ता  कुछ  स्थानों  में  मेहतरों  में  सफाई  के  काम  सम्बन्धी

 जागीरदारी  व्यवस्था  होने  तथा  रुढ़िवादी  मेहतरों  द्वारा  काम  के  नए  ढंग

 अपनाए  जाने  में  आने  कानी  किए  जाने  के  कारण  इन  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करना  कुछ

 कठिन  हो  गया  है  ।

 मनुष्यों  द्वारा  विष्ठा  ढोए  जाने  को  तभी  समाप्त  किया  जा  सकता  जब  सूखे

 शौचालयों  के  निर्माण  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  जाए  तथा  सभी  सुखे  शौचालयों  को  फ्लश

 लयों  में  परिवर्तित  कर  दिया  जाए  ।  नगरपालिका  विषयक  तथा  अन्य  कानूनों  का  संशोधन  किए

 जाने  के  अतिरिक्त  इस  पर  बहुत  aa  भी  होगा  ।  इस  समय  इस  प्रयोजन  के  लिए

 विशिष्ट  समय  सीमा  का  संकेत  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 Adulteration  in  Diesel  Oil

 Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be 200.  Shri  Mrityunjay  Prasad
 pleased  to  state

 (a)  whether  Governments’  attention  has  been  drawn  to  the  news  item  ‘‘Less  of

 Crores  of  rupees  suffered  by  the  State  Transport  as  a  result  of  adulteration  in  Diesel  Oil’
 which  was  published  in  an  issue  of  Aryavratla  of  the  18th  October,  1968;  and

 (b)  if  so,  the  names  of  the  oil  companies  whose  Petrol  Pumps  contained  adulterated
 diesel;  and

 (c)  the  reaction  of  the  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  Ragliu-
 ramaiah  (a),  (b)and(c)  :  The  required  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on
 the  Table  cf  the  House  in  due  course

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 afa  पूर्ववृत्त  निगम  का  वधिक  प्रतिवेदन

 उपप्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  मोरारजी  :  मैं  कृषि  पुनर्विजय  निगम

 1968  को  समाप्त 1963  की  धारा  32  की  उप-धारा  (2)  के  अन्त मंत  30

 हुए  वर्ष  के  लिए  कृषि  पूर्वोत्तर  बम्बई  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  तथा

 परीक्षित  लेखे  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये  टी

 2005/68  ]

 भारतीय  रेल्वे  1968  के  बारे  में  व्याख्यात्मक  विवरण

 रेलवे  मंत्री
 :

 मैं  भारतीय  रेलवे  1968

 द्र  तुरन्त  विधान  बनाने  के  कारण  बताने  वाले  व्याख्यात्मक  विवरण  की  एक  प्रति  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं  ।
 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  2006/68  ]
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 अत्यावश्यक  सेवायें  बनाये  रखना  भारतीय  रेल्वे  श्रष्यादेश  we

 पॉंडिचेरी  नगर  feat  अध्यादेश

 संसद  कार्य  तथा  सवार  मंत्री  रामसुभग  सिंह  )  :  मैं  संविधान  के  अनुच्छेद  123

 (2)  के  उपबन्धों  के  अंतगर्त  निम्नलिखित  अध्यादेशों  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखता  [  पुस्तकालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  स  गया  2007/68  |

 अत्यावश्यक  सेवाएਂ  बनाये  रखना  1968  (1968  का  संख्या  )  जो

 राष्ट्रपति  द्वारा  13  1968  को  प्रस्यापित  किया  गया  था

 भारतीय  रेलवे  1968  (1968  का
 संख्या  10)  जों

 राष्ट्रपति  द्वारा  14  1968  को  प्रख्यापित  किया  गया  था  |

 पांडिचेरी  नगर  डिग्री  1968  (1968  का  संख्या  11)

 जो  राष्ट्रपति  द्वारा  20  1968  को  प्रख्यापित  किया  गया  था  |

 प्रतीत  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  संस्था  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  मैं  अखिल  भारतीय

 चिकित्सा  विज्ञान  संस्था  1956  की  घारा  19  के  अन्तर्गत  वर्ष  !  967-68  के  लिए

 अखिल  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  नई  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  2008/68]

 उत्तर  प्रदेश  गन्ना  1968  हिन्दी  तथा  जी  संस्करण  शादी

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णचन्द्र  मैं  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक  एक

 प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।

 (1)  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई

 दिनांक  25  1968  की  दिनांक  15  मप्र

 1968  की  उद्घोषणा  द्वारा  के  खंड  के

 साथ  पठित  उत्तर  प्रदेश  गन्ना  1961

 की  घारा  15  की  उप  घारा  (3)  के  अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  गन्ना

 1968  -
 भ  मरजी

 की  एक  प्रति  जो  दिनांक  7  1968  के  उत्तर

 प्रदेश  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  649-एस/#(*111-सी -

 1600-68  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 ऊपर  की  अधिसूचना को  सभा  पटल  पर  रखने में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  भ  ग्र  जी  संस्करण  ।

 में  रखी  गई  ।.  संख्या  2009/68]
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 (2)  उत्तर  प्रदेश  राज्य के  सम्बन्ध में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई

 दिनांक  25  1968  की  दिनांक  15  अप्रेल

 1968  की  उद्घोषणा  द्वारा  के  खंड  के

 साथ  पठित  उत्तर  प्रदेश  विक्रय  कर  1948  की  घारा

 की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  अधिसूचना  संख्या  एस०

 7037  X-953  (  )-54  तथा  अग्रणी

 की  एक  प्रगति  जो  दिनांक  30  1967  के  उत्तर  प्रदेश

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  दिनांक  1

 1962  की  अधिसूचना  संख्या  एस०  1012-62

 में  एक  संबोधन  किया  गया  |

 ऊपर  की  अधिसूचना  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  aga  off

 संस् कररा  )  ।  में  रखो  गई ।  देखिये  संख्या  eto

 2009/68]

 (3)  दिल्‍ली  संघ-राज्य  क्षेत्र  में  लागू  रूप  बंगाल  चित्त

 1941  की  धारा  26  (4)  के  अंतगर्त  दिल्‍ली

 विक्रय  कर  1968  तथा  अंग्रेजी  संस्करण

 की  एक  प्रति  जो  दिनांक  26  1968  के  दिल्‍ली  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  एफ०  4  (120  में  प्रकाशित  हुए

 a1  में  रखी  गई  ।  वे  लिये  संख्या  एल०  टी ०  2009/68]

 (4)  केन्द्रीय  विक्रय  कर  1956  की  धारा  13  की  उप-उघारा  (2)

 के  अन्तरगत  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  arto  1802  (=  जी

 तथा  जी  ०एस०आर०  1803  संस्करण  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  5

 1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  जिसके

 द्वारा  केन्द्रीय
 विक्रय  कर  रजिस्ट्रीकरण  तथा  कुल  बिक्री  नियम  ,  1957

 में  एक  संशोधन  किया  गया  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये  सख्या

 एल०  टी०  2010/68]

 (5)  कर  प्रत्यय-पत्र  1965  के  अन्त मंत  जारी  की

 गई  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  भार०  1549  की  एक  प्रति  जो

 दिनांक  24  1968  के  भारत  के  राजपत्र
 में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  सख्या  एल०  टी०  2010/68]

 (6)  गाय-कर  1961  की  धारा  296  के  अन्तरगत  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  की  एक-एक
 प्त  क
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 भय-कर  1968  जो  दिनांक  24

 1968  के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  एस०

 ato  2883  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भाव  कर  1968  जो  दिनांक  27

 1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एस०  Blo

 3494  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये

 सख्या  एल०  eto  2010/68]

 (7)  आय  कर  1968  के  प्रारूप  की  एक  प्रति  जो

 दिनांक  27  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अ्रघिसुचना  संख्या

 एस०  ओ  ०  3495  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये

 संख्या  टो ०  2010/68]

 (8)  आय  कर  1961  की  धारा  280  जेड०  ई०  की  उप  घारा  (4)

 के  अंतगर्त  कर  प्रत्यय-पत्र  1968

 की  एक  प्रति  जो  दिनांक  24  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  1550
 में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 [  पुस्तकालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  सख्या  एल०  टी०  2010/68]

 (9)  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम

 239  के  संसद  की  दोनों  सभाओं  द्वारा  पास  किये  गये  संशोधन

 के  अनुसार  संख्या  एस०  ato  3283  की  एक  प्रति  जो  feats

 11  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके

 द्वारा  आप  कर  संशोधन )  1968  में  कतिपय  संशोधन  किये

 गये  ।  में  रखी  गई  |  देखिये  सख्या  एल०  टी०  2010/68]

 (10)  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  और  लवण  1954  की  धारा  38  के

 अन्तरगत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  (14  af  1968  जो

 दिनांक  19  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  जी०  एस०  आर०  1546  में  प्रकाशित  हुए  थे

 केन्द्रीय  उत्पादन  लक  (15  वां  1968  जौ

 दिनांक  7  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संया  जी०  Gio  आर०  1628  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 न्या  शुल्क  (16 वां  1968  जो

 196  के  भारत के
 राजपत्र  में

 अधिसूचना

 दिनांक
 28
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 (ue)

 संख्या  जी०  एस०  आर०  1775  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिगे  संख्या  एल०  eto  2012/68]

 (11)  सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  159  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  और  लवर  1944  की  धारा  38  के  अंतगर्त

 लिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  में  रखो  गई  ।

 देखिये  सख्या  एल०  टी०  2013/68]

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  निर्यात  वापसी

 संशोधन  1968  जो  दिनांक  24

 1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  आर०  1529  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  निर्यात  वापसी

 संशोधन  1968  जो  दिनांक  7

 1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  आर०  1629  में  प्रकाशित  हुए  थे  ॥

 सीमा  दुबक  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  निर्यात  वापसी

 100  वां  संशोधन  1968  जो  दिनांक  14

 1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  संख्या

 जी०  एस०  आर०  1675  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  निर्यात  वापसी

 101  वाँ  संशोधन  1968 जो  दिनांक  14

 1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  भार०  1676  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  निर्यात  वापसी

 संशोधन  1968  दिनांक

 14  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  आर०  1677  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  निर्यात  वापसी

 103  वां  संशोधन  1968  जो  दिनांक  14

 1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  सख्या

 जी०  एस०  आर०  1678
 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  निर्यात  वापसी

 )
 104  a  संशोधन  1  a

 68  जो  दिनांक  21
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 1968  के  भारत के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  आर०  1738  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (ars)  सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  शुल्क  वापसी

 105  वां  संशोधन  1968  जो  दिनांक  21

 1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  भार०  1739  में  प्रकाशित  हुए  थे  ॥

 सीमा  gen  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  शुल्क  वापसी

 106  वां  water  1968  जो  दिनांक  21

 1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  ae

 जी०  एस०  आर०  1740  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  निर्यात  वापसी

 107  वां  1968  ot  दिनांक  21

 1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  आर०  1741  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  निर्यात  वापसी

 108  संशोधन  1968  दिनांक  21

 1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  भ्र धि सूचना  संख्या

 जी०  एस०  आर०  1742  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सीमा  शल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  निर्यात  वापसी

 109 a  संशोधन  1968  जो  दिनांक  28

 1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  आर०  1778  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  निर्यात  वापसी

 संशोधन  1968  जो  दिनांक  28

 1968  के  भारत  .  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  आर०  1779  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  निर्यात  वापसी

 )  संशोधन  1968  जो  दिनांक  1  2

 1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  आर०  1836  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सीमा  दु  तथा  केन्द्रीय  sara  निर्यात  वापसी

 संशोधन  1968  जो  दिनांक  12
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 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र —

 1968  के  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 जो०
 एस०

 आर०
 1837  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 सीमा
 शुल्क

 तथा
 केन्द्रीय

 उत्पादन
 शुल्क

 निर्यात  शुल्क  वापस

 1968  जो  दिनांक  12
 संशोधन

 1668  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  भार ०  1838  में  प्रकाशित  हुए  थे

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  निर्यात  शुल्क  वापसी

 संशोधन  नियम  1968  जो  दिनांक  12

 1968  के  भारत के  राज  पत्र में  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  आर०  1839  में  प्रकाशित  हुये  थे  ।

 (12)  सीमा  शुल्क  1962  की  घारा  159  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  सें  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या

 एल०  टो०  2014/68

 जी०  एस०  ato  1527  जो  दिनांक  24  1968  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  arto  1530  जो  .  दिनांक  24  1968  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  1531  जो  दिनांक  24  1968  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  भार०  1591  जो  feria  31  1968  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी

 जी०  एस०  आर०  1603  जो  दिनांक  31  1968  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर  1630  जो  दिनांक  7  1968  के

 area  के  राजपत्र
 प्रकाशित  हुई  at

 जी०  एस ०
 at Lo  1679  जो  दिनांक  14  1968  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुई  थी

 ।

 जी०  एस०  भार०  1680  जो  14  1968  के

 area
 के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई
 थी  ।

 1743  दिनांक  21  1968  के जी०  एस०  Alto

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०
 एस०

 आर०  1744  जो  दिनांक  21  1968  के

 भारत  के
 राजपत्र

 में  प्रकाशित
 हुई  थी  ।
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 _  ——  = me  —  See

 es  स०  आर०  1745  जो  दिनांक  11.0  1968
 के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 a

 जी०  एस०  भार०  1746  जो  दिनांक  17

 मारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 1968  के
 *ਂ

 जी०  एस०  आर०  1780  जो  दिनांक  28  सित

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।
 क्

 ~

 जी०  एस०  भार०  1781  जो  दिनांक  28  सि  a,
 1968 के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 क

 (928)

 जी०  एस०  भार०  1782  जो  दिनांक  28  1968  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।
 द

 क

 1968  के जी०  एस०  आर०  1810  जो  दिनांक  1
 अक्तूबर

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  1840  जो  दिनांक  12
 क

 1968  के (a
 थ

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  भार०  1841  जो  दिनांक  12  अव  1968  के
 गव

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी
 ।

 जी०  एस०  भार०  1842  जो  दिनांक  12  1968  के ा

 area  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  1843  जो  दिनांक  12  अक्तूबर  1968  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  1844  जो  दिनांक  12  अक्तूबर  1968  के

 राजपत्र
 के

 राजपत्र
 में

 प्रकाशित  हुई थी
 तथा  जिसमें  नाक 5

 1968  की  जी०  एस०  आर०  1084  का  धुन्ध-पत्र  दिया

 गया है  ।

 जी०  एस०  आर०  1876  जो  दिनांक  19  1968  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी
 ।

 जी०
 एस०  आर०  1877  हो  दिनांक  19  1968  के

 के
 राजपत्र

 में  प्रकाशित
 भारत  के

 ं
 हुई

 थी  1
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 लोक-लेखा  समिति 20  1890  (az)

 लोक-लेखा  समिति

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 31at  att  प्रतिवेदन

 श्री  सोच  आसानी  :  मैं  लोक-लेखा  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  पेश

 करता  हूँ  _

 (1)  वर्ष  1966-67  के  लिए  विनियोग  लेखे  तथा  ,

 तथा  में  प्रकट  किये  गये  स्वीकृत  अनुदानों  तथा  प्रभारित  विनियोगों  के

 रिक्त  किये  गये  व्यय  के  विषय  में  3  | हूँ: | ह  प्रतिवेदन  ।

 (2)  प्रकाशनों  पर  निष्फल  व्ययਂ  के  विषय  में  प्रतिवेदन

 —

 बीमा  विधेयक

 INSURANCE  (AMENDMENT)  BILL

 संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन

 श्री  glonto  तिवारी  :  साधारण  बीमा  का  कारबार  करने  वाले

 कर्त्ताओं  पर  सामाजिक  नियंत्रण  के  विस्तार  का  और  तत् संसक्त  तदानुष॑गिक  विषयों  का

 उपबन्ध  करने  के  लिये  बीमा  1938  में  और  संशोधन  करने  के  लिये  तथा  बोनस

 संदाय  1965  में  भी  संशोधन  करने  के  लिए  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  समिति  का

 प्रतिवेदन  पेश  करता  हूं  ।

 संदीप

 श्री  gto  ato  तिवारी  मैं  साधारण  बीमा  का  कारबार  करने  वाले

 कर्ताओं  पर  सामाजिक  नियंत्रण  के  विस्तार  का  और  तत् संसक्त  या  तदानुष॑गिक  विषयों  का

 बन्ध  करने  के  लिये  बीमा  1938  में  और  संशोधन  करने  के  लिए  तथा  बोनस  संदाय

 1965  में  भी  संशोधन  करने  के  लिए  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  समिति  के  समक्ष

 दिये  गये  साक्ष्य  की  एक  प्रति  सभा पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 a

 मंत्रि  परिषद  में  अविश्वास  क  प्रस्ताव  के  बारे  में

 RE  ;  MOTION  OF  NO-  CONFIDENCE  IN  THE_COUNCIL  OF  MINISTERS

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  qa  सभा  को  सूचित  करना  है  कि  a  नियम  198  के  अन्तर्गत  मंत्रि

 परिषद  में  15  अविश्वास  के  प्रस्तावों  के  नोटिस  मिले  हैं  ।  प्रस्ताव  का  पाठ  इस  प्रकार  है  :--
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 ग्रीक  यह  सभा  मंत्रिपरिषद  में  विश्वास  का  wart  व्यक्त  करती  है

 श्री  कंवर  लाल  का  प्रस्ताव  स्व  प्रथम  है  ।  जो  सदस्य  इस  प्रस्ताव  को  अनुमति  दिये  जाने

 के  पक्ष  में  हैं  वे  अपने-अपने  स्थानों पर  खड़े  हो  जायं  ।  चु  कि  50  से  अधिक  सदस्य  खड़े हो
 गये

 हैं  इसलिये  अनुमति  दी  जाती  है  ।  अब  प्रइन  यह  है  कि  इसपर  चर्चा  कब  होगी  ।

 यदि  वे  चाहते हैं  तो  अभी  at संसद्  कार्य  तथा  संचार  मंत्री  रामसुभग  fag)

 mene  महोदय  ।  चू  कि  दोनों  पक्ष  राजी  हैं  तो  अब  ही  आरम्भ  की  जाय  ।  परन्तु  इससे

 पहले  कुछ  औपचारिक  कार्यवाही  की  जानी  है  ।

 समिति  का  चुनाव

 ELECTION  TO  COMMITTEE

 भारतीय  उपचर्या  परिषद

 परिवार  नियोजन  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  सत्य  ता राय रण

 प्रस्ताव  करता  हैं

 भारतीय  उपचर्या  परिषद ्  1957  की  धारा  द्वारा  संशोधित

 रूप  में  भारतीय  उपचर्या  परिषद्‌  1947  की  धारा  3  की  उप-घारा  (1)  के  खंड

 के  अनुसरण  लोक  संभा  के  ऐसी  रीति  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  मारतीय

 उपचर्या  परिषद  के  सदस्यों  के  रूप  में  कायें  करने  के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  च्  |

 घ्रध्यक्ष  महोदय  प्रदान  यह  है
 :--

 ‘fe  भारतीय  उपचर्या  परिषद्‌  1957  की  धारा  द्वारा  संबोधित  रूप

 में  भारतीय  उपचर्या  परिषद्‌  1947  की  घारा  3  की  उप-उघारा  (1)  के  खंड

 अनुसरण  लोक  सभा  के  ऐसी  रीति  जैसे  भ्रध्यक्ष  निदेश  भारतीय  उपचर्या

 परिषद्‌  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  चुनें
 ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  झा
 The  motion  was  adopted

 संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदनों  को  पेश  करने  के  लिये  समय  बढ़ाने  के  बारे

 में  श्रस्ताव
 MOTION  RE.  EXTENSION  OF  TIME  FOR  PRESENTATION  OF  REPORTS  OF

 JOINT  COMMITTEE

 संघ  राज्य  क्षेत्र  तथा  कार्यपालिक  कृत्य  )  विधेयक

 थी  विक्रम  चन्द  महाजन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--
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 संयुक्त

 समिति  के  प्रतिवेदनों  को  पेदा  करने  के  लिये  समय  बढ़ाने  के

 बारे
 में

 प्रस्ताव

 यह  समा  मेघ-राज्य  क्षेत्रों  में  ब्या यक  तथा  कार्यपालिका  कृत्यों  के  पृथक्करण  के  लिए

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  पेश  करके  के  लिए  नियत

 समय  को  चालू  सत्र  के  अन्तिम  दिन  तक  बढ़ाती  है  ।

 meq  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 ag  सभा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  न्यायक  तथा  wagers  कृत्यों  के  पृथक्करण  के

 लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  पेश  करने  के  लिए  नियत

 समय  को  चालु  सत्र  के  भ्रान्ति  दिन  तक  बढ़ाती  है

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat
 The  Motion  was  adopted

 दर  तथा  चुनाव  अधिनियम  विधेयक

 CRIMINEL  AND  ELECTION  LAWS  (AMENDMENT)  BILL

 शी  नोतिराज  fag  चौधरी
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ

 की  ag  सभा  भारतीय  दण्ड  दण्ड  प्रक्रिया  सहित  1898  तथा  लोक  प्रतिनिधित्व

 1951  में  आगे  संशोधन  करने  और  कतिपय  आपत्तिजनक  समग्री  की  छपाई  तथा

 उसके  प्रकाशन  के  विरुद्ध  उपबन्ध  करने  बले  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  पेश

 करने  के  लिए  नियत  समय  को  2  1968  तक  बढ़ाती  है  ग

 अध्यक्ष  महोदय  cea  यह  है

 ag  सभा  भारतीय  दण्ड  दण्ड  प्रक्रिया  1898  तथा  लंक  प्रतिनिधित्व

 1951  में  आगे  संशोधन  करने  कौर  कतिपय  आपत्तिजनक  सामग्री  की  छपाई  तथा

 उसके  प्रकाशन  के  विरुद्ध  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  सं  बंधी  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  पेश
 a व्य करने के  ह  ए  नि Qe  यत  समय  को  2  1968  तक  बढ़ाती  है  ै

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 The  motion  was  adopted

 लोकापाल  कौर  लोकायुक्त  विधेयक

 LOKPAL  AND  LOKAYURTA  BILL

 थो  एम०बी०  राणा  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 यह  सभा  सरकार  या  कतिपय  लोक  प्राधिकारियों  द्वारा  या  उनकी  ओर  से  कतिपय

 मामलों  में  की  गई  प्र श्ञासनिक  कारवाई  के  अन्वेषण  के  लिये  कतिपय  प्राधिकारियों  की  नियुक्ति  तथा

 157



 Lok-  Pal-Lok  Ayurt  Bill  November  11,  1968

 कृत्यों  का  और  तत् सं सकत  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  का

 प्रतिवेदन  पेश  करने  के  लिये  नियत  समय  को  बजट  सत्र  (1959)  के  दूसरे  सप्ताह  के  दूसरे

 दिन  तक  झग्रतर  बढ़ाती  है  1.0

 श्रेय  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 az  सभा  सरकार  पघा  कतिपय  लोक  प्राधिकारियों  द्वारा  या  उनकी  ओर  से  कतिपय

 मामलों  में  की  गई  प्रशासनिक  क्लारवाई  के  अन्वेषण  के  लिये  कतिपय  प्राचीन  feat  की  नियुक्ति

 तथा  कृत्यों  का  और  तत् संसक्त  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विषयक  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति

 का  प्रतिवेदन  पेश  करने  के  लिये  नियत  समय  को  बजट  सत्र  (1969)  के  दुसरे  सप्ताह  के  उम्रे

 दिन  तक  अग्रसर  बढ़ाती  है  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  Motion  was  adopted

 ——

 मंत्रि  परिषद  में  अविश्वास  का  प्रस्ताव  -  जारी

 MOTION  OF  NO-CONFIDENCE  IN  THE  COUNCIL  OF  MINISTERS-Contd.

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  टुम  अविश्वास  प्रस्ताव  पर  तुरन्त  चर्चा  आरम्भ  करेंगे  ।

 Shri  Ram  Sewak  Yadav  (Barabanki)  ;  Sir  there  are  some  Calling  Attention  Notices.

 maa  महोदय  :  मैं  कल  विरोधी  दलों  के  नेताओं  तथा  कुछ  कांग्रेस  सदस्यों  और  डा०

 राम  gan  सिंह  को  मिल  उन्हें  मैंने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  बाढ़  तथा  अकाल  की  स्थिति

 के  बारे  में  बाद  में  चर्चा  आरम्भ  की  जानी  चाहिये  ।  उससे  पहले  मंत्री  विवरण  रख  देंगे  क्योंकि

 यह  बहुत  अआधधयक  हैं  ।  अतः  इन  दोनों  बातों  को  इस  प्रस्ताव  के  बाहर  रखा  जाना  चाहिये ।

 किये-मंत्रणा  समिति  की  art  4  बजे  बैठक  होगी  तथा  वह  इस  बात  का  निराले  करेगी  कि  कितना

 समय  निर्धारित  किया  जाना  चाहिये  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi  Saddar):  Sir,  with  your  permission  would  like  to

 put  before  the  House  a  moticn  of  No-confidence  in  the  Government.

 We  should  have  welcomed  the  Prime  Minister  on  her  return  from  the  Latin  American

 countries  but  it  is  a  matter  of  great  regret  that  whatever  has  happened  in  our  country  ip  the

 past  two  or  two  and  a  half  month  has  lowered  the  prestige  of  our  country.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 ं  Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair.

 Jalpaiguri  remained  under  eight  to  ten  fest  of  water  for  two  days  and  this  infor-
 mation  was  not  passed  on  to  Calcutta.  But  to-day  I  would  take  only  the  very  serious

 things  that  took  place  in  the  past  two  aad  a  half  months.  First  of  ail  would  refer  to  the
 Central  Government  iployees’  strike  which  took  place  on  19th  September,  1968.  In  that
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 strike  dozens  cf  persons  were  shot  dead,  thousands  received  injuries  and  about  eight
 thousands  persons  were  arrested.  About  65  thousands  employees  have  been  suspended  in
 this  connection,  Why  all  these  things  took  place  ?  What  was  their  fault.  They  had  put
 forth  only  three  demands  namely  that  rise  in  cost  of  living  should  be  fully  neutralised,
 that  dearness  allowance  should  be  merged  in  the  basic  pay  and  need  based  wages  should

 be  given  to  them,.  They  had  said  that  these  demands  should  be  sent  for  arbitration,  When

 it  was  not  done  they  were  compelled  to  go  on  strike  and  thus  Government  is  responsible
 for  this  and  nt  the  Government  employees.

 understand  that  Government  may  find  difficulties  in  fulfilling  their  demands.  I

 know  that  Government  may  not  have  that  much  money  in  the  treasury.  But  I  think  that
 even  then  this  matter  should  be  referred  for  arbitration  because  there  is  a  provision  in  the

 joint  consultative  machinery  that  if  Government  finds  difficulties  even  after  arbitration

 they  can  put  these  difficultics  in  both  the  Houses  and  the  decision  of  the  parliament  will  be

 considerd  final.  If  this  is  not  done  the  responsibility  falls  on  the  Government  and  not  on
 the  Government  employees.Whenever  the  question  of  giving  some  money  comes,  our  Prime

 Minister  adopts  a  peculiar  attitude.  She  says  that  the  country  does  not  have  resources  with
 it,  She  also  says  that  there  are  crores  of  persons  in  the  country  whose  minimum  basic
 needs  are  not  fulfilled,  then  why  should  Goveroment  employees  get  privilage.  But  I
 would  like  to  put a  counter-question  to  her,  When  even  the  basic  needs  of  crores  of

 Persons  of  our  country  are  not  fulfilled  who  is  responsible  for  it  ?  My  submission
 is  that  ifa  single  party  has  ruled  ovre  a  country  for  twenty  years  continously  it  is  in  India
 and  if  for  a  span  of  twenty  years  after  spending  thirty  two  thousands  crores  of  rupees  this
 Government  could  not  provide  even  the  basic  needs  then  they  have  no  rights  to  rule  over
 the  country  and  sit  over  Governmental  chairs.  Hence  they  should  resign.

 Secondly,  Government  has  said  that  Central  overnment  employees’  money  will  be
 spent  on  their  welfare,  I  would  like  to  know  what  is  the  guarantee  for  that.  I  would  like  to
 know  from  Government  that  if  Government  servants  do  not  go  on  strike  for  two  years,
 shall  they  be  provided  for  the  minimum  basic  needs  ?  I  say  that  there  is  no  guarantee  for
 that.  The  money  thus  saved  is  always  wasted.

 Thirdly,  I  would  like  to  say  something  about  ibe  distribution  of  national  wealth,
 May  I  know  whether  any  plan  has  been  chalked  out  for  this  purpose.  In  the  monopoty
 commission  Report  it  has  been  laid  down  that  45  percept  investment  made  in  the  Private
 sector  is  of  the  families  of  75  business  houses,  Then  how  should  we  take  that  Governmeut
 has  taken  into  consideration  the  plight  of  the  poor,  Harijans,  tribals  and  Government
 employees.  If  today  we  are  compelling  the  Government  that  the  Government  employees
 should  be  given  the  need-based  wages  tomorrow  we  shall  fights  for  the  landless,  Harijans
 and  tribals.  Hence  my  submission  is  that  the  policy  of  the  Government  is  the  policy  to

 escape.  Their  policy  is  not  based  to  do  improvement  work  for  the  people.

 As  far  as  the  question  of  prices  of  commodities  is  concerned  we  have  seen  that
 there  has  always  been  a  rise  in  the  prices.  May  I  know  what  plan  Government  has  made
 to  check  rise  in  prices  ?

 These  were  the  demands  of  the  employees  for  which  strike  had  taken  place  but  the

 way  the  strike  was  handled  it  was  not  good.  It  could  have  been  averted  by  proper  hand-
 ling,  I  remember  that  in  1950  when  strike  had  taken  p'ace  for  the  first  time  then  the  late
 Prime  Minister  Shri  Nehru  had  done  his  best  to  avert  the  strike.  He  had  called  the  leaders
 of  the  employees  to  do  am‘cable  settlement.  But  this  time  no  such  thing  was  done  and
 thus  our  Government  has  miserably  failed  in  the  performance  of  its  duty,  Hence  there  is
 Do  alternative  left  for  them  but  10  resign  from  their  seats.
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 Now  I  would  like  to  say  something  about  what  happened  ducing  the  strike  day

 ‘Bhe  scene  in  Delhi  was  no  worse  than  what  happened  in  Jallianwala  Bagh.  Whatever

 happened  in  Delhi,  Pathankot,  Bikaner  and  many  other  places  is  not a  good  thing.  Wp

 Indiraprastha  estate I  have  myself  seen  along  with  Shri  M.  L.  Sondhi  that  the  ladies

 working  there  were  insulted  the  officers  there  who  were  against  the  strike  even,  were

 beaten,  their  watches  were  removed,  press  people  there  were  beaten,  the  cameras  of  the

 photographers  were  broken  All  these  things  took  place  ina  place  where  there  is  a  seat

 of  the  Home  Minister  This  was  a  scene  imprecented  in  the  history  of  Delhi.  I  would  like

 to  say  that a  special  ordinance  was  got  issued  for  one  day’s  token  strike,  Now  Shri

 Chavar  says  that  the  strike  was  not  successful  Apart  from  the  ordinance  the  employees
 were  asked  that  the  absence  will  be  considered  a  break  in  service,  etc,  But  inspite  of  all

 this  thousands  of  persons  remained  away  from  their  offices,  Then  Government  should

 realise  what  is  the  feeling  of  these  persons  Now  those  days  have  passed  away  when

 people  were  suppressed  with  terror  If  Government  wants  to  remain  in  power  then  they

 will  have  to  understand  the  feelings  of  the  persons  and  go  accordingly.  They  will  have

 to  remove  the  difficulties  of  the  people.  The  Government  is  running  because  of  Govern-

 ment  employees  Ill-clad  and  ill-fed  Government  employees  cannot  be  efficient  For

 the  sake  of  efficiency  their  difficulties  should  be  removed

 The  Prime  Minister  had  written  a  note  to  the  Cabfnet  Secret.ry  that  most  of  the

 difficulties  of  the  employees  were  genuine.  Had  proper  case  been  given  to  their  the

 strike  could  have  been  averted.  I  want  that  the  some  note  should  be  laid  on  the
 feel

 of
 the  House.

 We  had  demanded  that  a  judicial  enquiry  should  be  instituted  regarding  Indiraprsa

 tha  case,  but  it  was  not  done  The  enquiry  was  instituted  by  the  fact  finding  committee

 of  the  Deputy  Commissioner  The  real  thing  could  not  come  to  light  by  them.  The

 enquiry  was  incomplete.  People  are  not  satisfied  with  the  enquiry.  They  want  that a
 judicial  enquiry  should  be  made  only  then  the  whole  thing  will  come  to  light.  There  was

 no  sense  10  getting  the  enquiry  instituted  by  the  Deputy  Commissioner  when  he  was

 responsible  for  all  this.  Government  wants  to  hide  the  facts  be.ause  if  the  real  picture
 comes  to  light  then  a  very  serious  situation  is  likely  to  be  created.

 Similarly,  the  enquiry  made  in  Pathankot  was  not  proper.  Real  facts  could  come  to

 light  had  judicial  enquiry  been  made  there  But  that  was  not  done,

 Even  now  about  ten  thousands  employees  are  under  suspension  and  employees  are

 again  being  arrested.  Government  is  making  another  law  under  which  strikes  will  be
 banned.  I  think  that  democracy  will  be  assassinated  by  this  law.

 The  sesond  point  is  regarding  the  atrocities  being  committed  by  U.  P.  police.  The

 duty  of  the  police  is  to  safeguard  the  belongings  of  the  people.  While  we  see  that  the

 U.  P.  Government  is  being.  invo  ved  in  the  cases  of  crime  being  committed  there  and

 Government  is  not  taking  any  action  against  them.  Even  according  to  Governmental

 figures  everyone  man  after  four  bundred  in  U.  ए  is  adversely  effected.  This  condition

 bas  become  since  Congress  Government  bas  come  in  power  there  By  looking  at  the

 happenings  of  Shahjahanpur  and  Broach  we  can  say  that  there  is  no  law  and  order  there

 In  the  end  I  would  like  to  sum  up  the  present  condition  of  the  country  The  Gove-
 roment  empleyees  have  now  lost  faith  in  Government.  The  economic  structure  of  the

 country  has  be:ome  worse  People  are  starving.  In  U.  P.,  Bengal  and  DeJhi  the  police
 has  became  criminal.  The  law  makers  are.  breaking  the  laws.  This  Government  has

 injurid  the  feelings  of  60  lakh  Government  employees  Taking  these  things  in  view  I
 feel  that  Government  should  tender  resignation  With  these  words  I  close
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ।

 Shri  Chandra  Jit  Yadav  (Azamgarh)  :  Mr,  deputy  speaker,  Sir,  we  would  have
 welcomed  a  resolution  to  consider  the  grievances  of  a  large  section  of  Government  emplo-
 yees.  But  the  no-confidence  motion  tabled  by  the  opposition  parties  is  only  a  political
 stunt.

 must  complement  the  91.0  percent  Government  employees  who  did  not  take  part
 in  the  strike  considering  its  serious  implications.  Our  Government  is  scized  of  the
 various  difficulties  being  faced  by  the  Central  Goveroment  employees.  The  increase  in

 Prices  causes  hardship  not  only  to  Central  Government  employees  but  also  to  State
 Government  employees  and  millions  ,of  labourers  working  in  private  establishments
 and  factories,  Government  is  paying  its  serious  attention  to  overcome  the  economic
 crisis  being  faced  by  the  country.  Certain  political  parties  instigated  and  misled  the
 innocent  Government  employees  to  take  part  in  the  strike  so  as  to  serve  their  political
 motives  as  was  done  on  the  eve  of  last  stike,  Immediately  on  return  of  the  Prime  Mini-
 ster  from  her  tour  abroad  this  issue  was  discussed  by  the  Cabinet  and  it  was  decided  to
 deal  sympathetically  all  cases  of  innocent  employees  who  were  misled  or  instigated  to  take
 partin  the  token  strike  and  it  has  already  been  implemented.  It  is  correct  that  proceedings
 against  8  to  9  thousand  employ-es,  who  are  alleged  to  have  indulged  in  violence  are

 pending in  courts  of  law.  Some  such  employees  have  been  suspended  and  in  some  cases
 their  services  have  been  terminated  also  but  Government  has  stated  that  such  cases  will
 also  be  considered  with  sympathy  after  the  disposal  of  cases  by  the  courts,

 Government  has  expressed  her  regret  over  the  entry  of  police  into  the  Indraprastha
 Bhavan  and  beating  of  loyal  Government  servants  and  an  enquiry  was

 immediately
 ordered.  The  S  P,  concerned  was  immediately  suspended  and  the  A.  D.  M.  was  also
 transferred,

 श्री  म०  ला०  सोधो  :  सरकारी  कर्मचारियों  को  दिखावटी  आंसू  नहीं

 चाहिए  ।  उन्हें  सच्ची  सहानुभूति  चाहिए  ।  वहां  पर  मरने  वाले  चपरासी  की  विधवा  को  अभी

 तक  पुलिस  दी  रिपोर्ट  और  अपने  पति  की  शव  परीक्षा  की  रिपोर्टे  नहीं  दी  गई  है  ।  वहां  पर

 लोगों  की  हत्या  की  गई  है  ।  यह  दूसरा  जलियांवाला  बाग  काण्ड  हुआ  है  ।  मूल  प्रदान  यह  है  कि
 कयों  मृत  चपरासी  की  विधवा  को  पुलिस  और  शव-परीक्षा  की  रिपोर्ट  दी  जायेंगी  ।

 जा  Crandra  Jit  Yaday  While  moving  the  motion,  Shri  Kanwar  Lal  Gupta
 referred  to  flood  heavoc  in  Jalpaiguri  severe  drought  in  Rajasthan,  floods  as  well  as
 drought  in  Bihar  and  serious  drought  conditions  in  Eastern  Districts  of  U.  P.  The  strike
 of

 Government  employees  only  aggravated  the  miseries  of  the  people  of  these  areas  as
 the  relief  measures  were  hampered.  In  fact  the  dreams  of  wresting  power  of  the  political
 Parties  in  the  Opposition  were  belived  by  the  results  of  the  last  general  elections  which
 motivated  these  parties,  Jan  San  gh.

 P.,
 S$.  5,  P.and  Communist  Party  etc.  to  create

 chastic  conditions  in  the  country,

 The  Congress  Government  has  been  accused  of  coming  with  a  beavy  band  on  the
 Government.  But  the  facts  are  quite  contrary  to  this  change.  No  State  Govenment
 employee  of  U.P.  was  put  behind  the  bars  or  suspeoded  during  their  strike  when  the
 Congress  Government  led  by  Shrimati  Sucheta  Kripalani  was  in  power  in  the  State.  But
 when  the  State  employees  resorted  (o  strike  during  the  rule  of  Coalition  Government
 ण  Jan  Sangh,  Communist  party,  P.  S.  P.,5.S.P.and  Swatantra  Pary  etc.,  they  were
 dismissed on  a  large  scale:  and  they  continue  tosuffer  even  now.  I  want  know  from
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 Shri  Vajpayee  the  reasons  for  not  bringing  forward  a  no-confidence  motion  against  the  Jan

 =)  he  State  Government Sangh  Government  io  M.  P.,  which  crushed  th  agitatioo  by  ¢
 employees,

 श्री  नम्बियार  :  कपा  वे  उनके  साथ  होड़  कर  रहे  क्या  इसके

 कारण  लोगों  को  कष्ट  भुगतने  चाहिये  ?

 Shri  Chandra  Jit  Yaday  The  non-Congress  Governments  of  Punjab,  Bihar  and

 Uttar  Pradesh  have  enacted  legislation  banning  strike  by  Government  employees.  We

 fully  realised  that  Government  have  a  basic  right  to  get  their  genuine  grievances  redressed

 through  peaceful  means.  But  when  90  percent  loyal  and  faithful  employees  are  willing  to

 work  and  the  political  parties  exploit  the  Gcvernment  employees  to  meet  their  political]
 ends  and  try  to  create  chaos  in  the  country,  the  situation  has  got  to  be  handled  family,

 The  Home  minister  has  been  accused  that  he  did  not  call  the  Government  emplo-

 yees  for  discussions,  The  Home  Minister  has  very  clearly  spelled  out  tte  (10४८11171611175

 attitude  on  various  demands  of  Government  employees  in  this  House  on  mapy  occasion,

 The  Home  Minister  had  issued  a  statement  before  the  strike  exp:essing  Governments

 willingness  to  discuss  the  issue  of  merger  of  dearness  allowance  with  pay.

 इसके  पश्चात्‌  लोक-सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिये  दो  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  cil  Fourteen  of  the  Clock

 मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक-सभा  दो  बजे  मीटर  पुनः  समवेत  हुई

 The  Lok-Sabha  reassembled  after  Lunch  at  fourteen  of  the  Clock

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair

 Shri  Chandra  Jit  Yadav  :  Mr.  Deputy  Speaker,  Siz,  as  regards  the  demand  for  need-

 based  minimum  wages,  Government  had  clarified  the  position  that  since  this  issue is
 already  under  consideration  by  the  National  Labour  Commission,  whose  report  is  ex-

 pected  by  March,  1969,  no  action  can  be  taken  by  Govern:nent.  Government  has  always

 taken  a  sympathetic  attitude  towards  the  demands  of  Government  employees.  But  their

 demands  are  to  be  viewed  in  the  context  of  the  economic  and  financial  position  of  the

 country  and  the  various  other  problems.  We  have  to  imbile  a  sense  of  sacrifice  during

 the  development  stage  and  to  provide  for  the  most  essential  requirements  first.  है|  such

 a  Situation,  mere  political  slogans  are  not  going  to  help  us.

 Mr.  Kanwar  Lal  Gupta  termed  the  ordinance  issued  by  the  Union  Government  as

 a  black  law  since  it  provides  for  an  imprisonment  for  six  months,  MayI  know  from

 Sbri  Gupta  and  Shri  S.  M.  Joshi  whether  the  ordinance  passed  by  Government  did
 not  provide  for  three  years,  imprisonment  for  a  striking  Government  employees  ?  As

 regards  the  demand  for a  judicial  enquiry,  its  purpose  has  already  been  served  by  the

 Departmental  enquiry.  | हल  after  its  completion  it  is  considered  necessary  to  hold  a  judicial

 enquiry  it  shall  certainly  be  ordered.  The  demand  for  juiicial  enquiry  into  the  police
 lathi  charges  and  firings  on  Government  employees  प  M.  P.  was  turned  down.  This

 double-faced  politics  wil!  not  lost  for  long.

 Very  serious  charges  were  lavelled  against  the  Coagress  during  the  last  one  year
 term. Rh  lade  Assenbly  poll  in but  the  pzople  haverenewed  their  faith  in  the  Congress  io  mid«
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 Haryana  and  municipal  elections  in  Kerela  and  Madras  and  by-elections  to  Lok-Sabha  in

 Rajasthan  and  Bengal  and  lack  of  confidence  inthe  various  opposition  parties  and  their

 policies,  This  drama  of  no  confidence  moticns  will  not  go  on  for  Jong.  We  should  all  sit

 together  and  consider  means  to  solve  the  difficulties  of  Government  employees.  Govern-

 ment  employees  are  very  much  part  of  our  society  and  our  national  flamily.  But  we  should

 noi  forget  that  there  are  other  problems  also  before  the  country  and  our  resources  are

 limited.  We  seek  help  from  foreign  countries  for  providing  resources  for  our  Five  Year

 Plans  and  also  seek  the  cooperation  of  our  people.  On  one  hand  the  Opposition  suggests
 additioual  taxation  and  on  the  other  they  oppose  it  for  political  reasons.

 It  has  been  said  that  there  bas  been  large  scale  victimi-ation  of  Government  employ-
 ees,  Government  has  taken  back  in  service  many  people  and  ह  would  appeal  to  Govern-
 ment  to  review  the  cases  of  rest  about  10,000  employees  also  sympathetically,  Government

 should  invite  the  representatives  of  Goveroment  employees  to  discuss  various  issues,  The

 present  no-confidence  is  ।  nly  a  political  game.  The  heast  and  soul  of  the  opposition  are

 divided.  Shri  Balraj  Madhok  condenins  the  strike  while  Shri  Vajpayee  hands  support  to  it.

 fully  oppose  this  motion.

 Shri  Kaowar  Lal  Gupta  (Delhi  Sadar)  On  a  point  of  order,  Sir,  we  are  discussing
 a  no-confidence  motion  against  the  council  of  ministers  but  neither  the  Prime  Minister
 nor  the  Home  Minister  is  present  in  the  House.  It  has  ail  along  been  the  convention  here.
 This  House  should  not  be  treated  so  shabily.  The  Prime  Minister  should  be  called  here
 and  then  only  the  further  proceedings  should  go  on.

 संसद-काय  तथा  संचार  मंत्री  रामसुभग  :  यह  आवश्यक  नहीं है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संसद-कार्य  मंत्री  सभा  की  भावनायें  प्रधान  मंत्री  को  बता  देंगे  ।

 श्री  उमानाथ  (Gz  :  प्रधान  मंत्री  ate  उप  प्रधान  दोनों  को  अविश्वास

 प्रस्ताव  पर  बहस  के  दौरान  सभा  में  उपस्थित
 रहना  चाहिये  ।

 श्री  मो०  रु०  ससानी  :  हमें  विचारणीय  विषय  पर  निष्पक्ष  और  seer  पूर्ण

 दृष्टि  से  विचार  करना  चाहिये  ।  पहली  बात  तो  यह  है  कि  कर्मचारी  का  कार्य  करने  का  तथा

 हड़ताल  करने  का  अधिकार  उसकी  आधार  भूत  स्वतंत्रता  है  जिसे  केवल  फासिस्ट  अथवा

 साम्यवादी  ही  अस्वीकार  कर  सकते  हैं  ।  दूसरी  बात  है  सामाजिक  ढ़ांचे  को  बनाये  रखना

 इसे  हमें  बिना  किसी  बाधा  के  आगे  बढ़ाना है  परन्तु  आज  की  परिस्थिति  में  दोनों  सिद्धान्त
 परस्पर  विरोधी  हो  गये  हैं  जिसके  परिणाम  स्वरूप  ही  यहां  विवाद  खड़ा  हुवा  है  ।

 राज  हमने  अविश्वास  प्रस्ताव  रखने  वालों  का  साथ  नहीं  दिया ,  क्योंकि  हम  सम  भले  हैं
 कि  बहुत  अधिक  अविश्वास  प्रस्तावों  के  उसका  कोई  महत्व  नहीं  रह  जाता  था  |  उन

 प्रस्तावों  के  पीछे  जो  भावना  निहित  है  वह  भी  कुछ  खोखली  प्रतीत  होने  लगती  है  ।  सरकार

 भी  रुपये  की  भांति  इसका  कर  देती  है  ।  प्रधान  मंत्री  तथा  अन्य  मी  इसके  आदी

 होते  जा  रहे हैं  ।  पहला  तो  यही  कारण  था  ।  और  दूसरा  कारण  यह  था  कि  यद्यपि  यह

 प्रस्ताव  बिना  कोई  कारण  दिये  ही  रखा  गया  था  परन्तु  इसके  आधार  8  बातें  थी  जो  कि

 बड़ी  विवादास्पद  थी  तथा  हमारे  लिये  अमान्य  थी  i  हमने  सोचा  ,  कि  जिस  प्रकार  सरकार

 ने  19  दिसम्बर  कानून  और  व्यवस्था  को  सम्भाला  उसके  विशुद्ध  प्रस्ताव  के  हम  समर्थक

 नहीं  हो  सकते
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 हमारा  अब  मी  यही  मत  है  कि  19  सितम्बर  की  हड़ताल  अवैध  है  तथा  sat  पीछें  कोई

 राजनैतिक  तत्व  अपने  रद्द दय
 की  प्त  करना  चाहते  हैं  ।

 देश  का  कानून  चाहे  जो  हम  उनका  रसात्मक  उल्लंघन  करने  वालों  के  साथ  नहीं

 यदि  कानून  में  कोई  दोष  है  तो  उसे  संसद  में  आकर  बदना  न  कि  उसका  उल्लंघन

 किया  जाये  ।  हम  यह  अनुभव  करते  हैं  कि  इस  अशक्त  सरकार  जो  कि  सदा  दबाव

 के  आगे  भूपति  पहली  बार  कोई  ठीक  कार्य  किया  है  ।

 सरकार  ने  एक  बड़ा  ही  माननीय  प्रस्ताव  रखा  था  ।  देश  के  कर्मचारी  के  वरिष्ठ

 तथा  अनुभवी  व्यक्ति  श्री  बी०  बी०  जिन्होंने  राजनीतिक  क्षेत्र  से  दूर  रहकर  सदा

 कर्मचारी  वर्ग  की  सेवा  की  कहा  है  हड़ताल  का  सबे  प्रथम  कारण  तो  यह  था  कि

 ने  कर्मचारियों  की  आवश्यकता  के  आधार  पर  न्यूनतम  वेतन  देने  की  मांग  को  अस्वीकार  कर

 दिया  था  ।  शेष  सत्ताईस  मांगों  के  बारे  में  सरकार  बातचीत  करने  को  तैयार  थी  ।  केवल

 न्यूनतम  वेतन  वाली  ही  मांग  पर  समझौता  नहीं  हुआ  था  ।  कोई  भी  न्यायसंगत  और  जिम्मेवार

 नेतृत्व  इस  प्रस्ताव  को  एक  अच्छा  समझौता  समानता  तथा  अपनी  मांगों  को  मनवाने  के  लिये

 बातचीत  करताਂ

 यही  कारण  है  कि  हम  हड़ताल  को  न्याय  संगत  नहीं  मानते  ।  इसके  पीछे  राजनैतिक

 स्वाद  था  तथा  सरकार  ने  इसको  उचित  तरीके  से  सम्भाला  ।

 परब  प्रशन  पुछा  जा  सकता  है  कि  आवश्यकता  के  आधार  पर  न्यून तनु  वेतन  की  मांग  को

 मध्यस्थ  fata  के  लिए  क्यों  नहीं  ator  गया  ।  स्पष्ट  है  कि  हम  लोग  आज  अपनी  जरूरतें  पुरी

 करने  में  सर्वथा  असमर्थ  हैं  ।  हम  सब  लोग  अपनी  दीवालिया  सरकार  की  आधिक  नीतियों  से

 उत्पन्न  दीवालिया  भथव्यवस्था  के  शिकार  हैं  ।  यदि  आवश्यकता  के  श्राघार  पर  न्युनतम  वेतन

 दिया  जाये  तो  फिर  और  अधिक  घाटे  का  बजट  तैयार  सकड़ों  करोड़  रुपये  का  घाटा

 दिखाना  होगा  और  इस  प्रकार  एक  हाथ  से  देना  तथा  दूसरे  हाथ  से  वापस  लेना  होगा  ।  इससे

 मुद्रा  स्थिति  होगी  और  हमारी  अथ॑-व्यवस्था  और  अधिक  नष्ट-नष्ट  हो  जायेंगी  ।

 यह  ala  है  कि  केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारियों  की  हालत  बहुत  शोचनीय  परन्तु  देश  में

 करोड़ों  और  भी  ऐसे  लोग  जेसे  कि  भूमिहीन  ग्रामीण  छोटे  छोटे  खेतीहर  आदि  भी

 हैं  जिनकी  निःसन्देह  अधिक  खराब  भारी  संख्या  में  त्रस्त  लोगों  की  तुलना  में  एक

 थोड़े  से  सरकारी  कर्मचारियों  को  प्राथमिकता  नहीं  दे  जबकि  यह  सत्य  है  कि  सरकारी

 कर्मचारी  बहुत  ही  गरीब  नहीं  हैं  ।

 यहीं  कारण  था  किਂ  कामिक  संघों  को  दी  गई  मान्यता  को  वापस  लेने  का  हमने  स्वागतਂ

 किया  था  वास्तव  में  ये  ऐसे  छोटे  छोटे  दल  हैं  जो  कि  उन  साम्यवादियों  तथा  अन्य  राजनीतिज्ञों

 के  नेतृत्व  में  कार्य  करते  जिन्होंने  सामान्य  सरकारी  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधित्व  का  अधिकार

 छीनकर  अपना  एकाधिकार
 स्थापित

 कर  रखा  था  ।  हम  प्रसन्न  है  कि  अब  वह  एकाधिकार  समाप्त q

 हो  गया है  ।
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 श्री  नम्बियार  :  यदि  ड्राप  लोक  सभा  में  सामान्य  स्थिति  चाहते  हैं  तो

 पहले  यहां  से  बाहर  सामान्य  स्थिति  उत्पन्न  कीजिये  ।  यह  बात  हमसे  चाहे  लिखकर  ले  लीजिये  |

 हम  इसके  लिये  तैयार  हैं  ।

 माप  यहां  पर  ही  इन्द्रप्रस्थ  जेसी  स्थिति  लाना  चाहते  हैं  तो  लाइये  ।  हम  उसका  सामना

 करेंगे  ।  हम  इसके  लिये  भी  तेयार  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  नम्बियार  कृपया  कुछ  समय  के  लिये  चुप  रहें

 श्री  मी०  रु०  मसानी  :  सरकार  के  इस  निर्णय  का  भी  हम  स्वागत  करते  हैं  कि  सरकार

 केवल  उन्हीं  कार्मिक  संघों  को  मान्यता  देगी  जिनका  प्रतिनिधित्व  स्वयं  कर्मचारी  करेंगे  न  कि

 कोई  राजनीतिक  नेता  ।  हम  में  से  बहुत  से  लोग  पिछले  10  या  बीस  वर्षों  से  इसके  लिये

 चिल्लाते  रहे  हैं  ।

 aa  मैं  स्थिति  के  दूसरे  पहलू  को  भी  स्पष्ट  करता  हूं  ।  पहला  wet  यह  आता  है  कि

 थोड़ी  तनखा  वाले  इन  सरकारी  कर्मचारियों  की  पुरी  सेना  तेयार  करने  के  लिए  कौन  उत्तरदायी

 है  ।  सरकार  इसके  लिए  पुरी  तरह  उत्तरदायी  है  ।  यदि  इनकी  संख्या  होती  तो  इन्हें

 पूरा  वेतन  भी  मिलता  तथा  ऐसी  स्थिति  भी  कभी  उत्पन्न  न  होती  ।  इसी  प्रकार  सरकार

 का  करमचारियों  को  यथेष्ट  वेतन  न  दे  सकना  भी  सरकार  की  ही  कमजोरी  जो  कि  उसकी

 गलत  आर्थिक  नीतियों  का  द्योतक  है  ।  जिसमें  देश  की  अथ  व्यवस्था  को  धराशायी  कर

 दिया  है  ।  उसका  दीवाला  निकाल  दिया है  ।  सरकार  ही  इसके  लिये  उत्तरदायी  है  |

 हड़ताल  करना  सरकारी  कर्मचारियों  का  मौलिक  अधिकार  है  ।  केवल  साम्यवादी  और

 स्वतन्त्रता  के  शत्रु  ही  इस  अधिकार  को  अस्वीकार  कर  सकते  हैं  ।  परन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  किन

 परिस्थितियों  में  इस  अधिकार  को  अस्वीकार  किया  जा  सकता  है  ।  इसके  लिये  सरकारी

 कर्मचारियों  dar  सरकार  के  औद्योगिक  कमंचारियों  के  मध्य  कुछ  भेद  रखना  होगा  ।  और

 इस  अधिकार  को  बिना  कोई  दूसरी  रियायत  दिये  नहीं  छीना  जाना  चाहिये  ।  और  दूसरा
 रास्ता  यह  कायन  के  नियम  का  अधिक  मध्यस्थ  निर्णय  अथवा  न्याय  निर्णय  जहां  कि  सब

 अपनी  बात  कह  सकें  तथा  जिसका  निर्णय  मान्य  चाहे  वह  सरकार  के  विपक्ष  में  ही  क्यों  न

 मेरे  मित्र  कहते  हैं  कि  सरकारी  कर्मचारियों  को  यह  विकल्प  नहीं  fear  गया  ।

 यकता  के  आधार  पर  न्यूनतम  वेतन  की  मांग  को  छोड़  यह  विकल्प  सभी

 दिया  गया  |
 मांगों

 के  बारे  में

 और  न्यूनतम  वेतन  वाला  मामला  मध्यस्थ  निर्णय  के  लिये  सौंपा  भी  नहीं  जाना  चाहिए

 क्योंकि  देश के  सामने  आये  आधिक  तथा  राजनैतिक  मामलों  को  आप  मध्यस्थ  निर्णय  के

 लिये  नहीं  सौंप  सकते  ।  इन  मामलों  में  देश  की  संसद  निर्णय  करती  है  ।  तथा  वह  भी

 तांत्रिक  ढंग  से  ।  मध्यस्थ  निर्णय  के  लिये  केवल  विशिष्ट  औद्योगिक  झगड़े  ही  सौंपे  जा

 सकते  हैं  ।  8  1960  को  जब  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  भी  हड़ताल  के  अधिकार के
 विरुद्ध  विधेयक  प्रस्तुत  किया  तब  भी  हमने  उसको  विरोध  था  और  हमने  कहा  था  कि

 अथवा  मध्यस्थ-निर्माण  का  विकल्प  दिये  बिना  हड़ताल  करने  का  अधिकार  नहीं
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 Motion  of  No-Confidence  in  the  Couneil  0  ह  पा
 ees
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 छीना  जा  सकता  |  इन  शोर  मचाने  वाले  लोगों  ने  ही  तब  उस  विधेयक  के  विरुद्ध  मेरे

 घन  का  समर्थन  किया  था  ।

 इन्द्रप्रस्थ  में  जो  कुछ  हुआ  वह  बड़  ही  eater  की  बात है  ।  उप-आयुक्त  तथा

 सरकारी  जांच  से  निस्सन्देह  स्पष्ठ  हो  गया  है  कि  पुलिस  ने  रों
 का  बड़ा  बुरा  दुरुपयोग

 क्रिया  तथा  उस  विशिष्ट  घटना  में  अत्याधिक  हिसा  से  कार्य  लिया  ।  उप-आयुक्त  की  रिपोर्ट  में

 साफ  साफ  यह  कहा  गया  है  कि  बिल्डिंग  के  बाहर  श्री  मोहिन्दर  सिंह  स्थिति  को  नहीं

 सम्भाल  पुलिस  का  बिल्डिंग  मे  जाना  कतई  जरूरी  नहीं  परन्तु  केवल  उन्होंने  ही

 पुलिस  को  भवन  के  अन्दर  भेजा  जिसके  लिये  उन्होंने  श्री  एम०  के०  काव  से  भी  परामर्श  नहीं

 लिया  ।  इस  सम्बन्ध  में  सारे  निगाहे  उच्च  अधिकारियों  के  स्पष्ट  निदेशों  के  विरुद्ध  लिये  गये  तथा

 पुलिस  कमंचारियों  से  भी  उनकी  कार्यवाही  के  बारे  में  गही  उद्देश्य  नहीं  बताया  गया  ।  सारी

 जिम्मेवारी  श्री  मोहिन्दर  सिंह  की  है  ।  पुलिस  ने  अकारण  ही  भोले-भाले  तथा  वफादार

 चोरियों  को  पीटा  व  माग  ।  गेर  सरकारी  जांच  समिति  ने  भी  ठीक  वैसी  ही  रिपोर्टे  दी

 अन्तर  केवल  इतना  है  कि  इसमें  यर  नहीं  माना  गया  हैं  कि  केवल  कनिष्ठ  अधिकारी  ही  दोषी

 बल्कि  पह  कहा  गया  है  कि  श्री  टंडन  तथा  श्री  काव  भी  वहां  toe  थे  तथा  वे  भी  उतने

 ही  दोषी  हैं  ।  यहां  तक  कि  श्री  एम०  के०  काव  को  भी  निर्दोष  लोगों  को  पीटते  देखा  गया  ।

 दोन  जांच  समितियां  इससे  सहमत  हैं  कि  जो  कुछ  galas  वास्तव  में  बड़ा  भय प्रद  है  तथा

 दोनों  ने  न्यायिक  जांच  की  मांग  की  है  ।  मेरा  विचार  न्यायिक  जांच  भी  अविश्वास  प्रस्ताव  की

 भांति  इतनी  सामान्य  वस्तु  नहीं  बना  देनी  चाहिये  ।  परन्तु  जहां  जनता  में  न्रिइवास  उत्पन्न

 करना  दोषी  व्यक्ति  को  दण्ड  दिया  जाना  वहां  यह  अ!वश्यक  हो  जाती  है  ।  और  जहां

 पर  भारी  संख्या  में  वफादार  जो  कि  इन  तत्वों  की  बात  मानकर

 सुगमता  से  हड़ताल  में  शामिल  हो  सकते  पर  ऐसा  अत्याचार  हुआ  हो  वहां  न्यायिक  जांच

 की  जानी  चाहिए  ।  सरकार  ने  इस  मांग  को  ठुकरा  कर  बड़ी  गलती  की  है  ।  प्रधान  मंत्री  तथा

 गृह  मंत्री  से  अब  भी  मेरी
 प्रार्थना  है  कि  वे  इस  मामले  पर  पुनर्विचार  करें  ।

 उपयुक्त  कारणों  के  आधार  पर  ही  हम  इस  प्रस्ताव  पर  मतदान  करने  से  दूर  रहे  थे  जब

 कि  यह  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखा  गया  था  |

 श्री  शिवा  नी  राव  देशमुख  )  श्री  नंबर  लाल  गुप्त  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  इस

 प्रस्ताव  का  मैं  विरोध  करता  g  परन्तु  साथ  ही  मैं  इसे  भी  बड़  दुर्भाग्य  की  बात  aaa  हूं

 कि  इस  asta  के  नायक  श्री  जोशी  को  जिन्होंने  कि  अनिश्चित  काल  के  लिये  भुख  हड़ताल

 करने  की  को  समझाने  के  fat  आपने  जो  कुछ  अपने  हार्दिक  प्रयत्न  किये  उनको

 श्री  जोशी  ने  गलत  अर्थों  में  लिया  तथा  सरकारी  कर्मचारियों  को  हडताल  के  लिये  उकसाया  |

 Wh  उपाध्यक्ष  महोदय  पूरी  पुरी  सहानुभूति  है  ।  आपने  तो  इस  सभा  के  एक  माननीय

 सदस्य  की  जान  बयान  का  प्रयत्न  क्या  परन्तु  आपके  इस  प्रयत्न  के  बड़  ही  गलत  अथ  लगाये

 गये  और  इसका  हड़ताल  पर  भी  बड़ा  एक  तरफा  प्रभाव  पड़ा  ।

 श्री  मसानी  ने  ठीक  कहा  हैं  कि  ऐसे  अविश्वास  प्रस्ताव  एक  साधारण  सी  बात  बन  रही

 माना  कि  अविश्वास  प्रस्ताव  रखना  हर  araarer ल व  जनी  सदस्य  का  अधिकार
 है  परन्तु  qe
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 मंत्रि  परिषद  में  अविश्वास  का  प्रस्ताव-जीरो 20  कार्तिक  ,  1890  )

 दुःख है  कि  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  यह  प्रस्ताव  उस  समय  लाये  हैं  जब  कि  सरकार  हड़ताल  की

 स्थिति  पर  काबू  पाने  में  सफल  हो  चुकी  और  इस  स्थिति  के  पीछे  राज  नितिन

 तत्वों  का  हाथ  था 1

 श्री  कवर  लाल  गुप्त  सरकार  को  परेशान  करना  चाहते  भौर  सोचते  हैं  कि

 साम्यवादी  दल  तथा  संयुक्त  सोशलिस्ट  दल-जो  कि  हड़ताल  को  एक  साधन  के  रूप  में  प्रयुक्त

 करना  चाहते  के  नेतृत्व  में  देश  में  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  जायेगी  तथा  इससे  क्रांति  के

 लिये  आधार  मजबूत  हो  जायेगा  ।  वह  समझते  हैं  कि  इस  ढंग  से  क्रान्ति  आ  जायेगी  ।  qh

 ay  है  सरकार  अपने  कार्य  में  बड़ी  सफल  रही  है  ।  प्रस्तावक  ने  सभा  था  कि  कार्मिक

 घों  में  उनके  दल  की  धोक  जम  जायेगी  |  उनका  यह  भी  खयाल  था  कि  इससे  वह  स्वयं  भी

 देश  में  कामिक  संघों  के  आन्दोलन  के  नेता  बन  जायेंगे  ।  पर  मुझे  केवल  खेद  है  कि  उनकी  ये

 aaa  फलीभूत  न  हुई  और  असंवैधानिक  हड़ताल  करने  के  परिणामस्वरूप  उन  कार्मिक

 at  की  मान्यता  और  विधा  रह  कर  दी  गई  ।

 ये  लोग  केवल  अविश्वास  प्रस्ताव  पेश  करने  के  अधिकार  का  दुरुपयोग  नहीं

 कर  रहे  बल्कि  उन  गर  कानूनी  हस्पतालों  यहां  तक  कि  संवैधानिक  हड़ताल  भी

 दुरुपयोग  कर  रहे  बों  उनके  अपने  राजनैतिक  cart  निहित  हैं  ।  व्हाइटले  परिषदों

 के  आघार  पर  संयुक्त  सलाहकार  व्यवस्था  के  गठन  से  ag  आदा  बंधी  कि  देश  को

 हड़तालों  से  मुक्ति  जायेगी  तथा  देश  के  कार्मिकों  के  कल्याण  में  भी  सहायता

 मिलेगी  ।  परन्तु  इस  व्यवस्था  का  भी  दुरुपयोग  किया  गया  ।  जब  इस  व्यवस्था  की

 बैठक  बुलाई  गयी  तो  उसमें  भी  देश  की  gaya  आधिक  नीतियों  को  मी  मध्यस्थ  निर्णय

 तु  भेजने  की  मांग  की  गई  ।  एक  चाहे  कितना  भी  उच्च  बुद्धिमान  तथा  निष्पक्ष  क्यों

 न  उसे  देश  भर  की  आधिक  नीतियों  तथा  उनकी  भावनाओं  को  बदल  देने  के  अधिकार

 नहीं  दिये  जा  सकते  ।  आव्रदयकता  के  आधार  पर  न्युनतम  वेतन  की  मांग  को  मध्यस्थ  निशांत  के

 सुरूदे  न  करने  का  यही  कारण  कौर  फिर  आवश्यकता  के  आधार  पर  न्यूनतम  वेतन  का

 सम्बन्ध  केवल  एक  हिरणी  के  लोगों  के  लिये  प्रत्युत  देश  के  सभी  प्रकार  के  लोगों  के  लिये  है

 और  उसका  मार  उठाने  की  स्थिति  में  इस  समय  हम  कदापि  नहीं  हैं  ।  अतः  हमें  सरकारी

 कर्मचारियों  की  tint  से  सहानुभूति  ।  मतभेद  तो  केवल  इस  बात  पर  है  कि  इस  उद्देश्य  की

 पूरि  के  लिये  इस  व्यवस्था  को  कया  करना  चाहिये  ?  मतभेद  तो  यह
 है  कि  वही  सुविधायें  देश

 के
 मारी  संख्या  में  अविकसित  खेतीहर  परिवारों  तथा  देश  की  80%  जनता  भी  कंपे

 हड़ताल  के  पीछे  कोई  राजनैतिक  card  होने  का  यह  प्रमाण  भी  काफी  है  कि  इस

 ताल  को  देश  के  किसी  सामान्य  जन  की  सहानुभूति  प्राप्त  नहीं  थी  ।

 यह  हड़ताल  सबसे  अधिक  असफल  हड़ताल  रही  है  ।  इसका  केवल  शोर  मचा  और

 बल  9%  सरकारी  कमंचारी  ही  हड़ताल  पर  रहे  थे  तथा  इनमें  से  50  प्रतिशत  डाक  व  तार

 विभाग  के  कर्मचारी  थे  जिनको  तथा  कथित  नेपाल  फेड़रेशन  ate  पी  एण्ड  टी  एम्प्लाईज  ने

 उकसाया  था  ।  यह  सांकेतिक  हड़ताल  एक  परीक्षण  था  तथा  सरकार  अपनी  इस  परीक्षा  में

 सफल  रही  है  तथा  बधाई  की  पात्र  है  ।

 167



 Motion of  No-Confidence  in  the  Council  of  Ministers-Contd,  Kartika  20,  1890
 (Saka)

 श्री  स०्मो०  बनर्जी  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  सभा  में  यह  परम्परा  रही  है
 कि  सभा

 में  अनुपस्थित  किसी  व्यक्ति  का  gare  न  दिया  जाये  और  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  डाक  व  तार

 चारियों  की  राष्ट्रीय  फैशन  ने  अनिश्चित  काल  तक  की  हड़ताल  के  बारे  में  कभी  नहों

 माननीय  सदस्य  ने  सभा  में  एक  गेर  जिम्मेवा  राना  वक्तव्य  दिया  है  ।  मैं  चुनौती  देता  हूँ  कि  राष्ट्रीय

 फेडरेशन  ने  अनिश्चित  काल  तक  की  हड़ताल  के  लिए  कभी  नहीं  कहा  ।  वह  इस  सबसे  बड़ी  फेड -

 दान  को  बदनाम  करना  चाहते  हैं  ।

 श्री  दीवानी  राव  दां  ०  देशमुख  :  इस  संदर्भ  में  मैं  डाक  व  तार  कर्मचारियों  की  एक  पत्रिका

 दी  पी  एण्ड  टी  लेबरਂ  की  ओर  ध्यान  दिलाता  हूं  ।  इसके  मई  अ  में

 शीर्षक  से  एक  सम्पादकीय  छपा  जिसमें  अखिल  भारतीय  रेल  कर्मचारियों  की  फैशन

 द्वारा  11  1968  को  48  घंटे  की  सांकेतिक  हड़ताल  तथा  31  1968  से

 निश्चित  काल  तक  की  हड़ताल  का  हवाला  दिया  गया  था  ।  इस  लेख  ने  यह  कह  कर

 उत्तजित  किया  कि  मोरारजी  देसाई  के  सिद्धान्तों  पर  चलने  वाली  इस  सरकार  ने  पुनः  राष्ट्र

 ब्याही  औद्योगिक  कार्यवाही  करने  को  बाध्य  किया  है  डाक  व  तार  कर्मचारियों
 ने  रेल

 कर्मचारियों  सहित  सभी  सरकारी  कर्मचारियों  की  मांगों  को  मनवाने  हेतु  राष्ट्रव्यापी  हित  लो

 कार्यवाहियों  में  सदा  आगे  बढ़कर  भाग  लिया  है  ।

 मैं  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  डाक  व  तार  कर्मचारी  अपनी  मांगों  तथा  अपनी

 कठिनाइयों  के  लिये  नहीं  बल्कि  अन्य  सरकारी  कर्मचारियों  की  मांगों  को  पूरा  कराने  की  गरज

 से  अनिमित्त  काल  तक  की  हड़ताल  पर  जाना  चाहते  थे  ।  वफादार  कर्मचारियों  को  गुमराह

 करने  का  इससे  बड़ा  और  उदाहरण  नहीं  हो  सकता  ।

 मत  इस  हडताल  के  पीछे  निहित  राजनीतिक  area  भूमिसात  हुई  क्योंकि  वे  मांगें

 न्याय-संगत  नहीं  थी  न  कि  केवल  इसलिए  कि  हमने  उसका  कड़ा  सामाना  किया  ।  स्वार्थी  लोगों

 ने  श्रम  संघों  को  गुमराह  feat  तथा  राजनैतिक  साधन  बनाना  हा  था  ।  qa  प्रसन्नता  है

 कि  सरकार  कुकी  नहीं  ।  हमने  दिखा  दिया  कि  90  प्रतिशत  कर्मचारी  सरकार  के  प्रति

 वफादार  हैं  ।

 जो  लोग  दावा  करते  हैं  कि  हड़ताल  सफल  रही  उनसे  मैं  कहूँगा  कि  कुछ  10  प्रतिशत

 हड़ताली  कर्मचारियों  में  से  5  प्रतिश्त  केवल  डाक  व  तार  विभाग  के  थे  तथा  शेष  रेलवे

 और  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  के  कार्यालय  के  थे  ।  प्रतिरक्षा  विभागों  के  समस्त

 चारी  कराई  एन०  टी ०  यह  सी ०  के  नेतृत्व  में  सरकार  के  प्रति  पूरे  वफ़ादार  रहे  जिनकी  हमारी

 सुरक्षा  सेवाओं  को  बहुत  आवश्यकता  है  ।  TR  प्रसन्नता  है  कि  ने  एक

 राष्ट्रीय  भावना-पूर्ण  कार्य  किया  ।

 आयुध  विभाग  के  कारखानों  में  भी  2,40  000  कर्मचारियों  में  से  केवल  20,000  लोग

 ही  प्रभावित  हुए  ।  उनमें  से  केवल  10,000  से  चग  क्  म  लोगों  पर
 मामला

 चल
 रहा  है  |

 क्योंकि  सरकार  को |  |  कानन  और  व्यवस्था  की  रक्षा  तो  करनी  ही  है  ।
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 अतएव  इन  तथाकथित  कमंचारियों  की  बड़ी  संख्या  में  से  केवल  3,000  ही  प्रभावित

 हुए  हैं  और  यह  सब  विरोधी  दलों  के  सदस्यों  के  कारण  ही  हुआ  है  ।  सरकार  ने  हड़ताल  का

 सामना  करने  के  लिए  जो  कुछ  किया  है  वह  सब  मानवता  के  हष्टिकोश  से  किया  है  ।  सरकार

 अपने  वफादार  कर्मचारियों  के  जो  कुल  कर्मचारियों  91  प्रतिशत  >
 G  इससे  और

 अधिक  और  क्या  कर  सकती  थी  ?  अगर  सरकार  उन  कर्मचारियों  को  बिना  दोष  लगाये  वापिस

 सेवा  में  ले  लेती  तो  यह  aware  कर्मचारियों  के  प्रति  विश्वासघात  होता  ।  इन्द्र  भवन  में

 जो  कुछ  हुआ  तो  उसके  लिए  केवल  एक  ही  व्यक्ति  जिम्मेवार  है
 ”

 भी  म०ला०  सौंपी  मैं  इसका  स्वागत  हूं  बात  कि  उनकी  मजाकिया

 तबीयत  हो  परन्तु  ऐसा  नहीं  यह  भाषा  का  दुरुपयोग  है  ।  मगर  उनके  कहने  में  कोई  मजाक

 आदि  का  पुट  हो  तो  मैं  उसको  समय  सकता  हूं  ।  चुके  आदा है  कि  यह  सभा  ऐसा  नहीं  चलने  देगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  किसी  दुसरे  सदस्य  के  वक्तव्य  को  आलोचना

 करने  का  अ्रधघिकार  नहीं  हमें  केवल  यह  देखना  है  कि  यह  बात  न्याय  संगत  हैं  या  नहीं  ।

 alt  शिवाजी  राब  wo  देशमुख  :  हमारी  यह  प्रार्थना  है  कि  माननीय  सदस्य  के  विरुद्ध

 उचित  कार्यवाही  की  जाये  जिन्होंने  इन्द्रप्रस्थ  भवन  में  विस्फोटक  स्थिति  पैदा  की  और  उनमें

 इतना  साहस  नहीं  था  कि  वे  वहां  खड़े  रहते  ।

 श्री  उसा नाथ
 (gz

 :  हमें  इसकी  परवाह  नहीं  है  कि  आप  क्या  कार्यवाही  करेंगे  ।

 जब  लोग  आपकी  गोलियों  का  सामना  करते  हुए  मरे  हैं  तो  हमें  आपकी  कार्यवाही  का  कोई  डर

 नहीं  आप  अपनी  केन्द्रिय  feast  पुलिस  को  बुला  लाइये  ।  श्राप  हमें  धमकी  दे  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगर  यह  पक्ष  दूसरे  पक्ष  की  वक्तव्यों  के  बारे  में  विचार  प्रकट  करता

 है  तो  दूसरे  पक्ष  को  भी  ऐसा  करने  का  अधिकार  है  ।

 थो  उमानश्य  :  वे  आपसे  हमारे  विरुद्ध  इसलिये  कार्यवाही  करने  को  कह  रहे  हैं  क्योंकि

 उनके
 अनुसार  हमने  विस्फोटक  स्थिति  पदा  की  ।  यह  न  केवल  पशु-स्तर  की  बात  है  बल्कि  मैं

 यह  कहूँगा  कि  यह  सूअर  के  स्तर  की  बात है  |

 डा०
 सुशीला

 नज़र  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  इस  सभा  के  किसी  माननीय  सदस्य  को

 सूअर  कहना  निचय  ही  असंसदीय  कराये  कौर  इसको  वापिस  ले  लेना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगर  यह  संसदीय  है  तो  मैं  इस  पर  विचार  करुगा  ।  परन्तु  जो

 कुछ  उन्होंने  कहा  वह  केवल  वक्तव्य  के  बारे  में  था  ।  वह  जो  कुछ  कह  रहे  है  वह  एक  सीमा

 के  अन्दर ही  है  ।

 श्री  शिवाजो  राब  we  देशमुख  :  जो  कुछ  इन्द्रप्रस्थ  भवन  में  पुलिस  ने  किया  वह  केवल

 बततंव्य  मात्र  था  ।  परन्तु  जो  पुलिस  वाल  इस  घटना  के  लिए  जिम्मेवार  थे  उनको  निलम्बित  कर

 दिया  गया  ।  उप-आयुक्त  ने  इस  मामले  की  जांच  की  है  कि  कौनसे  लोग  इसके  लिए  जिम्मेदार

 बहुत  शाम ही  इसका  प्रतिवेदन  आ  जायेगा  ।  सरकार  उन  लोगों  के  विरुद्ध  कडी  कार्यवाही

 करेगी  जो  इसके  लिए  उत्तरदायी  पाये  जायेंगे  ।
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 सरकार  ने  जो  अध्यादेश  जारी  किया  था  वह  मजदूर  संगठनों  को  भड़काने  के  लिए  नहीं

 था  ।  यह  उन  लोगों  को  रोकने  के  लिये  थो  जो  इस  देश  के  राष्ट्रीय  जीवत  को  अस्तव्यस्त

 करना  चाहते  थे  ।  यह  अध्यादेश  लाना  जरूरी  था  क्योंकि  लोगों  को  तभी  विश्वास  होता  कि

 सरकार  कुछ  कर  रही  है  ।  सरकार  उन  सब  हड़तालों को  ade  घोषित  करना

 चाहती  है  जिनका  मजदूरों  की  भलाई  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  प्रजातंत्रीय  देशों  की  सरकारों  को

 यह  अधिकार  है  कि  वे  किसी  भी  हड़ताल  को  अनेक  घोषित  कर  सकते  हैं  ।  मगर  हमने  ऐसा

 किया  है  तो  इसके  लिए  कम्युनिस्ट  या  फासिस्ट  कहू  कर  हमें  दोष  दिया  जाता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महिला  :  कृपया  अब  वक्तव्य  समाप्त  कीजिए  |

 श्री  शिवाजी  राव  sto  देशमुख  :  कनाड़ा  स्विजरलैंड

 आदि  देशों  में  ऐसी  प्रथा  है  ।  उन्होंने  अपने  देश  की  सरकारों  को  यह  अधिकार  दिया  हुआ  है  कि

 ने  राजनीतिक  उद्देश्य  वाली  किसी  भी  हड़ताल  को  अवैध  घोषित  कर  सकते  हैं  ।  मैं  इसके  लिए

 सरकार
 तथा  माननीय  गृह  मंत्री  को  इस  का  करने

 के
 लिए  बधाई

 some  #  ने  केक  क  का ७ देता  हूँ

 भी  नम्बियार  :  अपने  कर्मचारियों  पर  गोली  उन  पर  लाठी  बरसाई  कौर  उन्हें

 बरखास्त  किया  और  अब  बेकर  की  बातें  कर  रहें  हमारी  नाराजगी  उचित  है  ।

 aft  शनी ०  mo  डॉगी  :  वाद  विवाद  के  दौरान  बहुत  से  प्रश्न  उठाये

 गये  थे  और  कुछ  प्रश्नों  का  स्पष्टीकरण  उपलब्ध  नहीं  सरकार  की  ओर  से  इसका  कोई

 स्पष्टीकरण  नहीं  भाया  है  क्योंकि  वे  इस  समस्या  को  नहीं  जानते  |

 सितम्बर  का  एक  दिन  हमारे  प्रजातन्त्र  में  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  रखता  है  भारत  सरकार

 भी  यह  स्वीकार  करती  है  कि  उसकी  पुलिस  नियंत्रण  से  बाहर  हो  गई  थी  ।  इन्द्रप्रस्थ  भवन

 की  घटना  प्रजातन्त्र  के  लिए  एक  स्थायी  काला  धब्बा  है  ।  इसके  आलावा  उन्होंने  जो  कार्यवाही

 की  वह  एक  साधारण  चपरासी  की  मृत्यु  पर  नहीं  बल्कि  यह  इसलिए  की  गयी  क्योंकि  वहां

 उच्च  अधिकारियों  की  पिटाई  की  गई  थी  ।  शिव  जांच  के  लिये  आदेश  दिये  गये

 क्षतिपूर्ति  देने  के  लिए  भी  कहा  गया  परन्तु  पठानकोट  में  जहां  कि  एक  भरत  को  गोली  लगी

 थी  और  छः  आदमी  मारे  गये  थे  वहां  न  कोई  ठीक  जांच  कराई  गई  और  उचित  क्षतिपूर्ति

 दी  गई  ।  मैं  पठानकोट  गया  था  और  वहां  मैंने  देखा  कि  जांच  करने  वाला  एक  छोटा  अधिकारी

 था  और  गोली  चलाने  का  आदेश  देने  बाला  एक  वरिष्ठ  तो  फिर  ऐसे  में  जांच  आदि

 ठीक  प्रकार  से  केसे  हो  सकती  है  ?

 कहा  गया  है  कि  यह  एक  राजन  तिक  हड़ताल  थी  ।  क्या  कमंचारियों  ने  बातचीत  कौ  या

 नहीं  ?  क्या  मान्यता  प्राप्त  संघों  ने  मांग  के  बारे  में  महीनों  सरकार  से  वार्तालाप  नहीं  किया  ?

 अगर  यह  हड़ताल  राजनीतिक  उद्देश्य  वाली  होती  तो  हम  लोग  पहले  ही  दिन  बीच  में  आ

 परन्तु  हमने  ऐसा  नहीं  किया  ।  मैं  1957  कौर  1968  के  हड़तालों  में  भिन्नता  के  बारे

 में  कहूंगा  ।  1957  के  हड़ताल  में  हम  पण्डित  जवाहरलाल  नेहरू  से  अन्तिम  समय  तक  हड़ताल

 को  रोकने  के  बारे  में  बातें  करते  इसका  परिणाम  यह  हुआ  हड़ताल  होने  के  चार  घण्टे
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 पव  समझौता  हुआ  कौर  वेतन  आयोग  बिठाया  गया  ।  परन्तु  इस  बार  कुछ  नहीं  किया  गया  ।

 हड़ताल  होने  के  एक  दिन  पहले  जब  मैंने  कोई  समाधान  ge  निकालने  का  प्रयत्न  किया  तो

 मुझसे  कहा  गया  कि  बातचीत  नहीं  हो  सकती  ।  भौर  इस  पर  सरकार  ने  aa  कर  दिया  है  ।

 आप  जानते  है ंकि  गत  वर्ष  मंहगाई  दत्त  पर  बातचीत  की  गई  थी  और  11  सितम्बर  को

 हड़ताल  करना  निश्चित  हो  गया  था  ।  परन्तु  इतने  में  उप  प्रधान  मंत्री  विदेश  चले  गये  और

 इस  पर  आसानी  से  समझौता  हो  गया  |  पहले  यहं  कहा  गया  था  मंहगाई  मत्ता  बढ़ाने  से

 बजट  में  फक  आयेगा  परन्तु  ऐसा  कुछ  नहीं  हुआ  |

 आप  यह  sag  कि  यह  राजनीतिक  उद्दीन  वाली  हड़ताल  थी  जब  कि  मान्यता  प्राप्त

 संघों  ने  अपनी  मांगें  रखी  थी  ?  इसके  लिए  एक  परम्परा  बना  दी  जाये  कि  जब  भी  सरकारी

 कर्मचारियों  द्वारा  कोई  मांग  पेश  की  जाती  है  तो  कोई  भी  राजनीतिक  दल  न  कोई  वक्तव्य

 देगा  और  न  कुछ  और  तब  इन  मांगों  को  पूरा  कर  लिया  जायेगा  |  आप  समझते  हैं

 कि  24  घण्टों  के  लिये  अगर  रेल  गाड़ियों  का  चलना  बन्द  हो  जाता  है  तो  सरकार  का  तख्ता

 पलट  जायेगा  ।  जब  कि  वस्तुस्थिति  यह  है  कि  रेलग/डियां  36  घण्टे  देरी  से  आती  है  ।  मैं  नहीं

 समझता  कि  इस  प्रकार  कभी  कोई  सरकार  का  तख्ता  पलटा  जा  सकता  इस  सांकेतिक

 हडताल  को  राजनीतिक  रूप  सरकार  द्वारा  दिया  गया  है  न  कि  कार्मिक  संघों  उन्होंने

 तो  आखिरी  समय  तक  बातचीत  से  समस्या  हल  करने  का  प्रयास  किया  ।

 Ug  स्पष्ट  था  कि  भारत  सरकार  ने  हड़ताल  और  मजदूरी  के  सम्बन्ध  में  अपना
 पूर्व

 निर्घारित  दृष्टिकोण  बनाया  हुआ  है  ।  वह  यह  कि  प्रत्येक  मजदूरी  की  मांग  को  हढ़तापूवक  दबा

 जायेगा  और  कोई  रियायतें  नहीं  दी  जायेंगी  ।  ऐसी  हालतों  में  इसके  सिवाय  और  कोई

 चारा  नहीं  रह  जाता  कि  राजनीतिक  दलों  और  मजदूर  संघों  के  नेताओं  को  आगे  श्राकर  उनकी

 मांगों  का  समर्थन  करें  और  उन्हें  संघर्ष  चलाये  रखने  के  लिये  कहें  ।  अतएव  यह  कोई  राजनीतिक

 उदय  वाली  हड़ताल  नहीं  थी  ।

 सरकार  का  कहना  है  कि  आवश्यकता  पर  आधारित  न्यूनतम  वेतन  देने  से  आधिक  तंत्र  में

 गड़बड़ी  ar  जायेगी  भर  आधिक  क्षेत्र  में  दिवालियापन  आजाये गा  ।  दूसरा  वे  कहते  हैं  कि

 ऐसा  वेतन  देना  उनकी  सदस्य  के  बाहर  है  ।  सरकार  ने  इस  समस्या  के  अध्ययन  के  लिए  क्या

 किया  है  ?  कभी-कभी  श्री  चव्हाण  जेसे  व्यक्ति  भी  ऐसे  बन  जाते  हैं  कि  मानों  उन्हें  कुछ  भी

 मालुम  नहीं  है  ।  जब  मैंने  उनसे  कहां  कि  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  के  समक्ष  आवश्यकता  पर

 आधारित  न्यूनतम  नहीं  है  तो  श्री  चव्हाण  ने  कहा  कि  यह  प्रश्न  उनके  सामने  है  ।  राष्ट्रीय
 श्रम  आयोग  के  समक्ष  आवश्यकता  पर  आधारित  न्यूनतम  वेतन  का  कोई  हवाला  नहीं  केवल

 ऐसा  ही  कहा  गया  है  कि  न्यूनतम  मजदूरी  और  दर  पर  चर्चा  करते  समय  आवश्यकता  पर

 आधारित  न्यूनतम  वेतन  के  बारे  में  भी  कहा  जा  सकता  जब  वस्तुस्थिति  ऐसी  है  तब

 आप  जनता  को  रेड़ियो  द्वारा  यह  क्यों  कह  रहे  हो  कि  यह  मामला  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  के

 समक्ष  है  और  उसके  निर्णय  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  अतएव  मजदूरों  की  मांग  अविवेक

 पूर्ण  हैं  ।  आपको  आयोग  का  विवरण  प्रस्तुत  करना  था  जिसमें  यह  कहा  जाता  कि  इस  विषय

 पर  विचार  किया  ar  रहा  है  और  हम  इस  पर  अपना  नदियों  देंगे  ।  आपने  ऐसा  क्यों  नहीं
 कराया  ?  आयोग  ने  आपको  एक  पत्र  भेजा  at  जिसमें  यह  कहा  गया  था  कि  आधिक
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 सचिवों  की  बैठक  अक्टूबर  में  होने  वाली  हैं  इसके  लिये  मजदूरी  के  प्रशन  का  ज्ञापन  भेजा

 जाये  ।  आकाशवाणी  से  बार-ब।र  यही  कहा  जा  रहा  था  कि  चू  कि  यह  प्रश्न  आयोग  को  सौंप

 दिया  गया  अतएव  हड़ताल  भारी  करना  अविवेकपूर्ण  हैं  ।  मैंने  आयोग  के  अध्यक्ष  और

 दूसरे  सदस्यों  से  कहा  कि  वे  यह  वक्तव्य  दें  कि  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  परन्तु

 उन्होंने  नकारात्मक  उत्तर  दिया  !  चू  कि  आयोग  को  सरकार  की  कुछ  नीतियों  का  समर्थन

 करने  के  लिये  अपना  साधन  बनाया  जा  रहा  था  ।  अतएव  यह  मजदूर  संघों  के  नेता  और

 निधियों  के  लिए  एक  बेइज्जती  थी  ।  अतएव  मैंने  आयोग  से  हटजाना  ठीक  समझा  ।  यह  आयोग

 की  प्रतिष्ठा  के  प्रतिकूल  बात  थी  कि  वह  सरकार  के  हितों  की  रक्षा  का  साधन  बने  ।  एक  त्रिपक्षीय

 सम्मेलन  का  निशांत  सब  सम्मति  से  लिया  गया  था  जिसमें  सरकार  और  मजदूर

 संघों  के  प्रतिनिधि  थे  ।  अतएव  ऐसा  मत  सोचिये  कि  आवश्यकता  पर  अधारित  न्यूनतम  वेतन

 का  नारा  राजनीतिक  कारणों  से  लगाया  गया  ।  जब  दूसरा  वेतन  आयोग  नियुक्त  किया  गया  तो

 सरकार  से  आवश्यकता  पर  आधारित  न्यूनतम  वेतन  के  बारे  में  पूछा  गया  तो  श्री  मोरारजी

 देसाई  ने  उत्तर  दिया  कि  सरकार  इसको  मानने  के  लिए  बाध्य  नहीं  है  ।  उन्होंने  इतना  भी

 नहीं  कहा  कि  सरकार  इसको  ares  देने  प्रयत्न  करेगी  ।  जब  देश  के  इतिहास  में  पहली

 बार  1957  में  मजदूरी  के  सिद्धान्त  को  स्वीकार  feat  गया  था  तो  दो  वर्ष  के  मीतर  ही

 उप  प्रधान  मंत्री  जी  ने  इसे  मानने  से  इन्कार  कर  और  इसके  दस  वह  के  भीतर  ही

 कमेंचारियों  पर  गोली  बर्षा  की  गई  क्योंकि  वे  उस  सिद्धान्त  पर  डटे  हुए  थे  ।  आप  इस

 मामले  को  पंचनिणुंय  को  भेज  सकते  थे  परन्तु  आपने  उस  सिद्धान्त  का  खुन  कर  दिया  |

 सरकार  कहती  है  कि  न्यूनतम  वेतन  का  प्रश्न  पंचनिर्णय  को  नहीं  भेजा  जा  सकता

 क्योंकि  यह  तो  एक  प्रकार  से  बजट  को  पंचनिर्णय  के  पास  भेजने  के  समान  है  कसा  बेहूदा

 वक्तव्य  है  ।  सरकार  ने  पहले  मंहगाई  भत्ते  का  मामला  गजेन्द्र गड़ कर  आयोग  को  भेजा  था  और

 उसका  प्रतिवेदन  स्वीकार  किया  था  ।  तो  क्यों  नहीं  सरकार  आवश्यकता  पर  आधारित

 न्युनतम  वेतन  का  प्रदान  आयोग  को  भेज  सकती  है  ।  हो  सकता  है  कि  इसके  पीछे  कोई  बात  हो

 इसका  कारण  यह  है  कि  सरकार  एकाधिकारी  लाभों  पर  प्रहार  नहीं  करना  चाहती  है  ।

 ऐसी  दलील  दी  जाती  है  कि  आवश्यकता  पर  आधारित  न्यूनतम  अभिसमय  को  व्यवहार

 में  नहीं  लाया  जा  सकता  है  ।  अनुच्छेद  39  में  कहा  गया  है  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  को  पर्याप्त

 जीविका  मिलेगी  परन्तु  इसकी  कोई  परिभाषा  नहीं  दी  गई  है  ।  अनुच्छेद  43  में  राज्य  नीति

 के  निदेशक  सिद्धान्तों  में  निर्वाह  वेतन  दिलाने  का  वचन  दिया  गया  परन्तु
 के  प्रशन

 की  तरह  sat  लिए  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  गई  एक  लोकतांत्रिक  गेंद

 में  अथ  व्यवस्था  तभी  प्रगति  कर  सकती  है  जब  कि  देश  में  उत्पादन  का  अधिक  से  अधिक  भाग

 उत्पादकों  को  मिले  और  कम  से  कम  उन  लोगों  को  foe  जिनका  उत्पादन  के  साधनों  पर

 अधिकार  है  ।  इस  प्रकार  से  पर्याप्त  जीविका  लाई  जा  सकती  है  ।  संविधान  को  बनाने  वाले

 बहुत  बुद्धिमान  थे  उन्होंने  39  में  कहा  है  कि  पर्याप्त  जीविका  दी  जानी  चाहिये  ताकि

 कुछ  ही  लोगों  के  हाथ  में  सम्पत्ति  एकत्रित  न  हो  सके  ।  इसका  परिणाम  यह  होता  है  कि

 पर्याप्त  जीविका  असंभव  हो  जाता  है  ।  अगर  आप  जीविका  मजदूरी  चाहते  हैं  तो

 सम्पत्ति  को  किसी  के  हाथों  में  केन्द्रित  मत
 होने  दीजिये  ।  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  प्रधान  मंत्री
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 ने  यह  वक्तव्य  दिया  at  कि  बहुतों  को  हानि  पहुँचा  कर  कुछ  को  लाभ  नहीं  पहुँचाया  जा

 सकता  ।  क्या  संविधान  में  यह  कहा  गया है  कि  सभी  नागरिकों  को  एक  ही  दिन  में  एक

 साथ  जीविका  मिलने  लगेगी  ?
 ऐसा  कहा  गया  था  कि  राष्ट्रीय  आय  में  बढ़ोतरी  हुई

 है

 परन्तु  इस  राष्ट्रीय  आय  में  बढ़ोतरी  का  फायदा  कुछ  ही  लोगों  को  हुआ  है  ।  स्वय  नहरू  जी

 ने  यह  बात  स्वीकार  की  थी  मौर  इसके  लिए  एकाधिकारी  समिति  बिठाई  गयी  थी  ।

 कुछ  वक्ताओं  ने  यह  कहा  था  कि  प्रत्येक  को  न्यूनतम  आधारित  वेतन  नहीं  दिया

 क्योंकि  इससे  देश  की  अर्थव्यवस्था  डावांडोल  हो  परन्तु  कुछ  उद्योग  पहले  ही

 आवश्यकता  पर  आध।रित न्युनतम  वेतन  दे  रहे  हैं  और  फिर  भी  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  को  कोई

 नुकसान  नहीं  पहुं  चा  है  |

 कुछ  उद्योग  हर  प्रकार  से  जायज  आर  नाजायज  फायदा  कमा  रहें  हमने  उन  उद्योगों

 न्यूनतम  मजदूरी  के  लिये  संघ  fear  और  इसमें  सफल  मैं  आपको  कई  उन  उद्योगों  के

 बारे  में  बता  सकता  हूँ  जहां  कि  उत्पादन  बढ़ा  है  और  फलस्वरुप  कर्मचारियों  ने  आवश्यकता

 पर  आधारित  न्यूनतम  वेतन  के  लिए  ane  किया  और  मालिकों  ने  उनकी  मांगों  को  ऐसा

 करने  से  उनकी  कम्पनी  की  अर्थ  व्यवस्था  में  कोई  अन्तर  नहीं  आया  तो  फिर  अगर  सरकार

 अपने  कमेंचारियों  को  इस  प्रकार  का  न्यूनतम  वेतन  देती  है  तो  राष्ट्रीय  अर्थ  व्यवस्था  कसे

 डोल  हो  राकती  है  ।

 आवश्यकता  पर  आघारित  न्यूनतम  वेतन  एक  अभिसमय  है  कि  कर्मचारी  कुछ  पूजी

 पतियों  को  अपनी  कार्यवाही  arta  बात  के  लिए  दबाव  डाल  रहे
 हैं  कि  इसे  कार्य-रूप  में

 लाया  जाय ।  सरकार  देश  के  सबसे  बड़े  मालिक  के  रूप  में  आवश्यकता  पर  अ्राघारित  न्यूनतम

 मजदूरी  देने  की  स्थिति  में  है  ।

 जहां  तक  मजदूरी  चुकाने  की  क्षमता  का  get  यह  याद  रखना  चाहिए  कि  जब  कोई

 उद्योगपति  एक  उद्योग  शुरू  करता  है  तो  उस  समय  वह  मजदूरी  चुकाने  की  क्षमता  का  विचार

 लेकर  नहीं  आता  |  मजदूरी  भुगतान  करने  के  लिए  मजदूरी  देने  की  क्षमताਂ  कभी  भी  मानक

 नहीं  होती  ।  मजदूरी  कां  निर्धारण  किन्हीं  दूसरे  कारणों  से  होता  है  जैसे  कि  लाभ  की  दर  तथा

 कर्मचारी  की  सौदा  करने  की  क्षमता  तथा  इसके  लिए  हड़ताल  करने  की  क्षमता  आदि  ।  उदा

 हरीश  के  तौर  पर  पिछले  ah  सरकार  ने  गजेन्द्र गडकर  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  महं  गई  भत्ते  के

 सिद्धान्त  को  स्वीकार  नहीं  किया  था  तो  इस  पर  हड़ताल  करने  की  धमकी  दी  गई  थी  |  सरकार

 हड़ताल  नहीं  चाहती  अतएव  मंहगाई  मत्त  की  मांग  को  मान  लिया  गया  ।  इस  प्रका

 हड़ताल  ने  सरकार  के  मजदूरी  देने  के  सामान्य  को  बल  दिया  ।  लगभग  30  करोड़  रुपये  की

 राशि  सरकार  को  कर्मचारियों  को  देनी  पड़ी  ।

 उप  प्रधान  मन्त्री  a  गोआ  में  यह  वक्तव्य  दिया  था  कि  सरकार  उन  राज्यों  को  घाटा

 उठाने  को  तैयार  है  जो  मदयनिषेध  को  लागू  करेंगे  ।  अगर  सरकार  उनका  घाटा  100  करोड़
 az  1  00  करो ्र रुपये  तक  उठाने  को  तेयार  है  तो  क्या  कंमेंचा  रियों  के  लिए  ड  रुपयों  नहीं  जुटा

 सकती  ?  पर रितु  अपने  कर्मचारियों  पर  बडे  बरसा  रही  है
 है  ।  सरकार  ने  अध्यादेश  जारी
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 HCH  चारों  ओर  भय  का  वातावरण  फैला  दिया  ।  इन्द्रप्रस्थ  की  घटना  इसका  उबलता

 हरण  है  ।  पठानकोट  में  भी  यही  बात  हुई  कौर  वहां  छः  जाने  गई  ।  इस  देश  में  यह  सब  कुछ

 इसलिए  हो  रहा  है  क्योंकि  यहां  साधारण  नागरिक  का  कोई  मुल्य  नहीं  है  ।

 गृह  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  स्थिति  सामान्य  है  और  हड़ताल  विफल  हो  गई  है  ।

 यदि  हड़ताल  विफल  हो  गई  थी  तो  इन्द्रप्रस्थ  भवन  में  ग्राउंड  क्यों  फलाया  गया  ?  क्या  इस

 लिये  कि  वहां  कर्मचारी  काम  पर  आ  गये  थे  ।  यदि  स्थिति  सामान्य  थी  तो

 देर  तथा  गौहाटी  में  गोलियां  क्यों  चलाई  आप  एक  ओर  लोगों  पर  गोली  बरसा  रहे  थे  और

 दूसरी  ओर  आकाशवाणी  के  मध्यम  से  लोगों  को  बता  रहे  थे  कि  स्थिति  सामान्य  हड़ताल

 विफल  हो  गई  है  ।  यह  एक  अद्भुत  बात  थी  ।  इसके  बाद  लोगों  को  सताया  जाना  शुरु  किया  गया  |

 65,000  कमंचारियों  को  सताया  गया  तथा  इसके  बाद  भी  यह  बात  कही  गई  कि  स्थिति

 सामान्य  ।  इससे  मी  विचित्र  बात  यह  थी  कि  गृह  मन्त्री  महोदय  ने  यह  बताने  से  भी  इ  कार

 कर  दिया  कि  वह  हड़तालियों  के  बारे  में  कड़ा  रुख  अपनायेंगे  अथवा  नरम  ।  इस  बात  को  उप

 प्रधान  मन्त्री  पर  छोड़  दिया  क्योंकि  वह  अपने  कड़े  रुख  के  लिये  विख्यात  हैं  इसके

 उपरान्त  यह  जिम्मेदारी  प्रधान  मन्त्री  पर  टाल  दी  गई  और  प्रधान  मन्त्री  ने  निर्णय  किया  कि

 नरम  रुख  अपनाया  जाये  तथा  सरकार  एकदम  उदार  बन  गई  |  यह  एक  अच्छी  बात  थी  |

 48,000  कर्मचारियों  को  काम  पर  आने  की  अनुमति  दी  परन्तु  क्या  यह  उदारता  वास्तव

 में  उदाता  थीं  ?  जिन  48000  कर्मचारियों  को  काम  पर  आने  की  अनुमति  दी  गई

 उनकी  सेवा  में  व्यवधान  कर  दिया  गया  ।  यह  एक  विचित्र  बात  है  ।  एक  ओर  सरकार  उदारता

 का  ढोंग  कर  रही  है  और  दूसरी  ओर  कर्मचारियों  को  सताया  जा  रहा  है  ।  48,000  कर्मचारियों

 की  सेवा  में  व्यवधान  कर  दिया  गया  है  कौर  12,000  कर्मचारियों  को  सहायता  रहा  है  ।  यदि

 सरकार  वास्तव  में  उदारता  की  नीति  पर  चल  रही  तो  इन  12,000  कर्मचारियों  को  क्यों

 सताया  जा  रहा  यदि  सरकार  वास्तव  में  उदार  है  तो  सब  कर्मचारियों  के  मामले  वापस

 लिये  जाने  चाहिये  ate  उन्हें  सताया  नहीं  जाना  चाहिये  ।  सरकार  दोहरी  बातें  कर  रही

 उसे  स्पष्ट  रूप  से  यह  बतान  चाहिये  कि  उसकी  नीति  क्या है है  ?  मैं  सरकार  से  अनुरोध

 करता  हूँ  कि  उसे  हडताल  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  की  बात  नहीं  करनी  चाहिये  ।  इस  से  देश

 100  बल  पीछे  चला  जायेगा  ।  यदि  आप  देश  को  100  वर्ष  पीछे ले  जाना  चाहते  तो

 फिर  यहां  वही  घटनायें  जो  ब्रिटेन  में  विलियम  पिट  द्वारा  हड़तालियों  की  बलि  चढ़ाने  के

 बाद  हुई  थी  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  चलाये  जा  रहे  सब  मामले  वापस

 लिये  तथा  वास्तविक  उदारता  का  परिचय  दिया  जाये  |

 जहां  तक  आवश्यकता  पर  आधारित  न्यूनतम  वेतन  का  सम्बन्ध  मैं  यह  सिद्ध  कर

 सकता  हूँ  कि  सरकार  अपने  कर्मचारियों  को  आवश्यकता  पर  आधारित  न्यूनतम  वेतन  देने  की

 स्थिति  में  है  ।  जब  आप  दाराबियों  को  100  करोड़  रुपये  दे  सकते  हो  तो  अपने  कर्मचारियों

 को  क्यों  नहीं  दे  सकते  argh  कमंचारी  केवल  कारकून  अथवा  टाइपिस्ट  ही  नहीं  उन  में

 15  लाख  रेलवे  कर्मचारी  भी  शामिल  है  तथा  प्रतिरक्षा  के  वे  कमंचारी  भी  शामिल  है  जो  आप

 के  लिये  बन्दूकें  बनाते  है  ।  सके  अतिरिक्त  उनमें  विभिन्न  इस्पात  श्रमिक  तथा  मशीन  श्रमिक

 जो  वास्तव  में  उत्पादन  करते  जिससे  आपके  बजट  में  सेकड़ों  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  होती

 जिनहें  भ्रष्टाचार  तथा  उद्योगपतियों  को  राजसहायता  देने  पर  बर्बाद  किया  जाता  है  ।
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 सरकार  को  उन  लो  को  राजसहायता  देनी  जो  वास्तव  में  उत्पादन  करते  न  कि

 उन  गेर  ईमानदार  व्यक्तियों  को  जो  न  तो  निर्यात  करते  हैं  और  न  ही  आयात  करते
 अपितु

 सब  प्रकार  की  घायल  करते  हैं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  श्राप  आवश्यकता  पर  आधारित

 तम  वेतन  देने  की  स्थिति  में  हैं  ।  संविधान  में  इस  बात  का  उपबन्ध  है  और  इसकी  मांग  करने

 का  हमारा  संवैधानिक  अधिकार  है  ।  अतः  मेरा  निवेदन  है  कि  आप  कर्मचारियों  के  विरुद्ध

 चलाये  जा  रहे  सब  मामले  व  पस  खेलें  और  जो  विधान  आप  अभी  लाने  वाले  उसे  न  लायें  ।

 यदि  आप  ऐसा  नहीं  करते  हैं  तो  हमें  अनप  मार्ग  पर  चलने  को  बाध्य  होना  पड़ेगा  ।  हमने

 आन्दोलन  शुरु  करने  इस  आन्दोलन  को  जारी  रखना  प्रदर्शन  करने  होंगे

 तथा  भुख हड़तालें  होंगी  ।  अतः  मेरा  निवेदन  है  कि  आप  अत्याचार  और  ज्यादतियों  का  रास्ता

 छोड़  दें  और  अपनी  नीति  में  परिवर्तन  करें  ।  आपको  प्रजातंत्र  के  सिद्धान्तों  का  पालन  करना

 चाहिये  ।  यह  हड़ताल  राजनैतिक  नहीं  प्रशिक्षु  श्रमिकों  की  अधिक  वेतन  की  मांग  है  ।  देश

 को  अथ  व्यवस्था  इस  स्थिति  में  है  कि  gee  अधिक  वेतन  दिया  जा  सकता  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  att  विभूति  मिलन  |

 श्री  समर  मेरा  एक  निवेदन है  कि  राष्ट्र  के  निर्माता  कई  हजार  प्राथमिक

 शिक्षक  देश  के  सब  भागों  से  आये  हुए  हैं  और  विजय  चौक  में  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।  मेरा

 दन  है  कि  प्रधान  मन्त्री  अपने  दिक्षा  मन्त्री  को  उन  से  मिलने  के  लिये  भेजें  ।

 थ्री  बलराज  मौत  :
 हम  भ्रावश्यकता  पर  आधारित  न्युनतम  वेतन  की  बात  कर  रहे  हैं  ।

 प्राथमिक  शिक्षकों  को  जो  वेतन  मिलता  उस  से  उनकी  जीविका  चलनी  असम्भव  है  ।  इस

 सम्बन्ध  में  कुछ  न  कुछ  किया  जाना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रश्न  को  उठाने  का  यह  तरीका  नहीं  है  ।  मन्त्री  महोदय  को

 मिलने  के  कई  तरीके  तथा  वे  आसानी  से  उनसे  मिल  सकते  परन्तु  इस  प्रश्न  को  इस

 प्रकार  सभा  में  नहीं  उठाया  जा  सकता  |

 Shri  Bibbuti  Misbra  (Motihari)  :  At  the  commencement  of  each  session  of  Parlia-
 ment,  no-confidence  motion  is  brought  by  the  opposition.  This  time  wisdom  has  down
 upon  the  Swatantra  Party  and  they  have  dis-associated  themselves  with  this  no-confidence
 motion.  First  of  all  would  like  to  say  as  to  why  this  no-confidence  motion  has  been
 brought  here.  1  think  the  reason  is  that  the  opposition  had  instigated  the  Government
 employees  and  workers,  to  go  on  strike  and  now  in  order  to  hide  the  reaction  that  follow-
 ed  the  strike,  they  had  brought  this  no-confidence  motion.

 श्री  तिरुमल  राव  पीठासीन  हुए
 |  Shri  Thirumal  Rao  én  the  Chair

 From  the  attitute  adopted  by  Opposition  Members,  it  appears  that  the  question  of
 need  based  minimum  wages  is  limited  to  Government  employees  only.  But  that  is  not  80,
 While  considering  the  question  of  need  based  wages  we  have  to  keep  in  consid  eration  the
 needs  of  agricultural  labourers,  who  constitute  the  80%  of  our  Our  national
 income  is  only  22,000  crores  and  while  distributing  it  we  have  to  keep  in  consideration
 the  needs  of  the  entire  population  of  the  country.  It  will  be  most  unfair  on  our  pat  to
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 distribute  tbe  entire  national  income  among  the  Government  employees  and  industria)
 works  and  leave  the  agricultural  workers  to  their  fate  to  starve,

 I  want  to  make  it  clear  that  1  have  full  sympathy  with  the  demands  of  class  III  and
 class  IV  Government  servants  and  Government  should  do  its  utmost  to  meet  their
 demands.  But  at  the  same  time  we  have  to  keep  in  view  our  resources  al.o  and  as  such
 I  think  it  will  be  in  the  fitness  of  things  to  examine  this  question  of  need  based  wages
 after  the  Report  of  the  National  Labour  Commission  is  received.  If  we  accede  to  the
 demand  of  need  based  wage,  the  simple  question  is  as  to  how  it  will  be  possible  to  raise
 our  money  resources.  The  only  answer  tv  this  question  is  that  we  will  have  to  levy  more
 taxes  and  those  taxes  will  be  paid  by  our  farmers,  labourers  and  industrialists.  The

 people  at  large  are  opposed  to  these  taxes.  I  want  to  give  you  aninstance  in  this  conn
 ection.  The  prices  of  postal  ervelpoes  and  post  curds  etc.  has  been  raised,  The  reaction
 to  this  increase  in  our  villages  is  that  in  order  to  give  more  pay  to  postal  employees  the
 Government  bas  compelled  us  to  pay  more  price  for  postal  envelops  and  post  cards.

 Shri  Dange  has  talked  about  economics  and  he  has  also  expressed  his  distress  over
 what  fhad  happened  at  Pathankot  and  Indrapra:tha  Bhawan..  I  want  to  tell  my  hon.
 friend  that  we  are  00  less  over  the  happenings  in  Indraprastha  Estate.  The
 Government  is  siezed  of  the  mat-er.  The  5.  concerned  has  been  suspended  and  the

 A.  D.  M.  has  been  transferred.  Had  we  not  been  distressed  about  this  happening,  why
 these  steps  would  have  been  taken  at  all.  An  enquiry  has  already  been  made  and  another

 enquiry  is  in  progress  and  in  case  Government  is  not  satisfied  with  the  present,  another

 enquiry  will  be  made.  I  would  ask  one  question  from  the  opposition  purties  whether  it

 was  not  a  fact  that  stones  were  thrown  upon  the  police  from  Indraprastha  Bhawan  and  the

 police  was  compelled  to  resort  ‘o  lathi  charge  in  order  to  control  the  situation.  It  was

 but  natural  that  some  persons  were  injured  ia  that  lathi  charge.  Su  far  as  the  question
 of  police  excesses  is  concerned  an  enquiry  sh  wild  be  condected  and  it  is  being  conducted.

 It  bas  been  noticed  that  opposition  parties  alwa:s  try  to  create  choos  before  every
 election.  The  Swatantra  party  has  themselves  this  time  from  this  no-
 confidence  motion  and  the  rest  of  the  opposition  parti:s  in~luding  Jan  Ssngh  are  one
 soas  this  motion  is  concerned.  I  want  to  ask  a  question  from  the  opposition  parties,
 which  have  brought  this  motion  as  to  whether  they  are  competent  enough  to  run  Coalition
 Government.  It  is  an  open  fact  that  they  have  miserably  failed  to  run  Coalition  Goverp-
 ments  in  different  States.  They  have  failed  torun  S  ४  D.  Go  ernment  in  U.  P.,  Bihar.

 Banga],  Punjab  and  Haryana,  The  public  has  tested  them  and  come  to  the  conclusion
 that  they  are  incompetent  of  running  the  Government,  They  are  incapable  of  forming
 a  Government  at  Centre.  It  is,  therefore,  futile  to  bring  forward  this  no-confidence

 motion.  The  motion  has  been  brought  with  political  motives.  The  political  parties  who

 have  numerous  differences  among  one  another  and  are  accusing  one  another  day  in  and

 day  out  have  combined  themsel-es  with  political  motives  to  bring  this  motion.  These

 parties  have  instigated  and  misguided  the  Government  servants  to  go  on  Strike.  So I
 would  appeal  to  my  own  partymen  that  they  should  work  hard  to  off  set  the  attempt  of

 the  opposition  parties  to  create  mis-understanding  among  the  Government  servants.

 They  should  work  with  the  Government  servants  and  give  them  proper  guidelines, so
 that  they  are  saved  from  the  clutches  of  opposition  parties.

 I  would  also  appeal  to  the  Home  Minister  that  the  Government  servants  are  inno-

 cent  employees,  but  they  have  been  mis-guided  and  instigated  to  go  on  stricke:  So  they
 should  be  pardoned  for  thei-  action  and  taken.  back  in  service

 So  far  as  the  ordinance  is  concerned,  I  strong'y  feel  that  the  Government  had  done

 a  right  thing  in  issuing  the  ordinance.  An  able  surgeon  always  operates  upon  the  patient
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 before  he  becomes  incurable  and  the  Government  has  acted  likewise.  The

 Proposed  legislation  to  ban  strick  is  welcome  otherwise  there  will  be  strikes

 The  need  of  the  hour  is  to day  in  and  day  out.  Strike  disrupt  our  national  life.
 check  the  political  parties  from  misguiding  Government  Servants  for  their  political  end.
 If  this  is  not  done  it  will  be  great  danger  to  our  democracy.  If  political  parties  are  al'owed
 to  enter  into  the  Unions  of  Government  Servants,  it  will  be  sucidial  for  our  democracy.
 So  I  would  appeal  to  the  hon.  Home  Minister  that  Government  employees  and  workers
 should  not  be  allowed  to  be  utilised  by  political  parties  for  their  selfish  motives.  If  that  is

 allowed,  our  democracy  will  be  in  great  danger.  The  Government  employees  should  not  be

 allowed  to  farm  Unions  and  thus  come  under  the  influence  of  political  parties,  A  separ-
 ate  institution  should  be  created  to  look  into  the  grievances  of  the  employees.  The  Go-
 vernment  should  have  direct  (8125  with  their  employees  and  oot  throvgh  political  leaders.

 Though  Shri  Dange  has  advocated  for  need  based  wages, I  want  to  tell  him  that

 our  per-Capita  national  income  is  Rs.  300  only.  He  is  talking  that  capitalism  should  be

 uprooted,  but  I  want  to  tell  him  that  he  is  leading  a  more  luxurious  life  than  the  capita-
 lists.  He  owns  an  air  conditioned  house  in  Bombay  and  shares  worth  lakhs  of  rupees,  so
 ‘it  is  not  good  preaching,  what  he  his  no  doing  himself,

 The  main  cause  of  discontentment  among  class  [11  and  IV  Government  e  nployees
 is  that  their  superior  officers  do  not  behave  properly  with  them.  So  this  leads  to  discont-

 entment.  I  would  appeal  to  the  Government  that  their  proper  demands  should  be  syampa-

 thetically  considered,  but  these  employees  should  not  be  allowed  to  be  influenced  by  poli-
 tical  parties,  The  Government  must  bin  the  entry  of  political  parties  into  ttie  Unions  of
 the  The  political  parties  are  only  interested  in  creating  chaotic  conditions.
 So I  would  appeal  to  the  Home  Minister  that  he  must  bring  a  Jaw  to  replace  the  ordinance.
 The  Government  should  not  be  disheartened  by  the  threat  of  hunger-strikes.  They  should
 educate  the  people  that  the  opposition  parties  are  not  interested  in  developmental  and

 Social
 Welfare  activities,  but  they  want  to  disrupt  the  national  life  and  resources.

 Shri  5.  M.  Joshi  (Poona):  Mr.  Chairman,  I  rise  tosupport  the
 motion.  I  have  been  listening  the  speeches  of  hon.  Members  on  this  motion,  My  hon.
 friend  Shri  Bibhuti  Mishra,  has  stated  that  Government  Servants  should  not  have  the
 right  to  go  on  strike.  This  Statement  and  that  too  by  an  elderly  Member  like  Shri  Mishra
 has  pained  me  very  much.  This  suggestion,  I  say,  is  aganist  all  democratic  principles  and
 is  also  against  the  provisions  of  our  Constitution.  Ther.  are  fundamental  rights  in  our
 Constitution  and  the  right  to  go  on  strike  is  one  of  them.  So  this  suggestion  that  Govern-
 ment  servants  should  not  have  the  right  to  go  on  strike,  it  is  not  oniy  improper,  but  also
 unconstitutional.

 My  hon.  friend  Shri  Dange  has  talked  about  the  economic  aspect  of  need  based

 wage.  I  am  not  going  io  detail  but  I  would  like  to  deal  with  one  aspect  of  the  need  based’
 wages.  A  false  propaganda  is  being  made  by  the  All  India  Radio  and  the  newspapers  owned

 by  capitalists  that  the  Government  employees  were  demanding:  need  based  wages  and  the
 Government  was  not  in  a-position  to  pay  them  need  based  wages  This  statement
 is  in  correct.  We  never  said  that  Government  servants  should  be  paid  need

 based  wages  immediately.  Our  only  demand  was  that  in  case  Government  is
 pot  inclined  to  pay  need  based  wages  to  Government  employees,  the  matter  should  be
 referred  to  arbitration.  Whatever  the  Government  afe  saying  to-day  in  this  House  or

 before  the  people  through  the  All  India  Radio,  they  could  have  said  the  same  thing  before

 the  arbitrator.  It  was  for  the  arbitrator  to  judge  whether  need  based  wages  are  justified
 or  not.  But  unfortunately  by  Government  did  not  accept  this  demand.

 The  first  strike  by  Government  employees  bad  taken  place  in  1960.  At  that  time

 Pt.  Jawahar  Lal  Nebru  was  the  Prime  Minister  and  the  Defeace  Minister  an!  was  the
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 General  Secretary  of  the  All  India  Defence  Employees  Federation.  At  that  time  ह  had  an
 Occasion  to  discuss  with  the  Prime  Minister  the  demands  of  the  Government  employees  in

 the  capacity  of  the  General  Secretary  of  All  Indian  Defence  Employees  Federation.  Pt.

 Jawahar  Lal  Nehru  used  to  say  that  if  Government  servants  go  on  strike,  how  it  would  be

 possible  to  run  the  Government.  Then  I  pointed  out  to  him  that  Government  employees
 are  also  workers  like  other  private  sector  workers  and  if  they  have  no  right  to  go  on  strike

 then  there  should  be  other  ways  to  remove  iheir  grienvances.  After  that  it  was  decided

 that  the  grievances  of  the  Government  employees  can  be  removed  by  arbitration,  So  after

 the  strike  of  1960  machinery  was  set  up  by  Government  with  a  view  to  eliminate  the

 chances  of  strike  by  Government  servants.  When  this  machinery  was  set  up  certain  que-
 stions  were  raised  by  Government  and  it  was  said  in  reply  thereto  that  Government  is  no

 sovereign,  If  there  is  any  body  sovereign  in  the  country,  they  are  the  people  of  the  cou-

 ntry  and  as  such  Parliament  is  sovereign,  and  not  Government,  beacause  the  members  of

 Parliament  are  the  representative  of  the  peopie.  In  regared  to  the  binding  of  arbitration

 it  was  clearly  laid  down  that  subiect  to  the  over  riding  authority  of  Parliament  the  deci-

 sion  of  the  tribunal  would  be  binding  on  both  parties.  It  clearly  means  that  if  the  arbitra.

 tion  goes  against  the  Government,  the  Government  can  come  before  the  Parliament  and

 explain  its  difficulties  in  accepting  the  arbitration.  | हैँ  Parliament  with  its  over  riding  po-
 wers  felt  convinced  with  the  argument  of  the  Government,  it  can  reject  those  recommend-

 ations.  The  Government  by  not  accepting  the  demand  for  arbitration  had  gone  back  on

 the  assurance  which  it  had  given  in  the  joint  Consultative  Machinery.  The  Government’s
 action  of  not  accepting  the  demand  of  arbitration  is  not  moral.  The  Goveroment  always

 says  what  suits  it  ata  particular  time.  When  at  the  time  of  Katch  award,  the  opposition
 raised  a  voice  against  that  award.  The  Government  said  that  they  were  bound  to  accept
 that  because  they  were  as  true  to  their  words  as  Harish  Chandra  was.  |  want  to  ask  whe-
 re  that  truth  bas  gone  now.

 The  allegation  which  has  been  levelled  on  opposition  parties  that  the  demand  of

 arbitration  is  political,  is  absolutely  baseless.  The  fact  is  that  the  Government  had  itself
 introduced  politics  in  the  whole  matter  by  not  agreeing  to  refer  this  matter  to  arbitration,
 It  is  only  a  question  of  workers  and  there  is  no  politics  in  it,

 I  was  under  the  impression  that  repressive  machinery  would  not  used  because  it

 was  one  day’s  token  strike  beacouse  late  Shri  Govind  Ballabh  Pant  had  said in  1960  after.

 the  then  strike  was  over  that  had  it  one  days’  strike  that  much  would  not  been  done.  But

 this  Government  has  made  use  of  such  a  machinery  even  fora  token  strike.  But  I  wo-

 uld  like  to  submit  that  it  was  not  a  strike,  it  was  a  Satyagraha  We  had  reached  an  agree-
 ment  with  the  Government  which  was  not  later  on  complied,  with by  them.

 I  wouid  like  to  make  it  plan  to  the  Governm  nt  that  whevever  we  take  a  decision  io

 go  on  strike  we  take  it  after  taking  into  cosideration  all  the  pros  ए  cons  of  the  situa

 tion,  Now  1  would  to  tell  why  such  a  decision  was  taken.  I  was  called  from  Marathwada

 to  see  Shri  Chavan  on  12th  September.  We  wanted  that  the  strike  could  be  aveted.  We

 put  three  proposals  to  Shri  Chavan.  Firstly  that  our  case  should  be  referred  for  arbitra-

 tion.  He  said  that  no  decision  could  be  taken  till  the  repo:t  of  National  Commission  is

 received.  Then  we  said  that  we  are  prepared  to  take  National  Commission  as  our  arbitra-

 tor.  But  he  did  not  agree  even  to  that.  Than  we  put  the  third  proposal  that  we  will  not

 press  for  need  based  wages  but  dearness  allowanze  should  be  fully  neutralised.  But  I  am

 sorry  to  say  that  even  that  proposal  was  turned  down.  When  we  failed  in  all  our  efforts

 we  thought  that  in  protest  one  days’  token  strike  must  take  place,  But  Sbri  Chavan  thou-

 ght  that  the  situation  will  become  serious  and  thus  he  got  the  ordinatce  issued  and  thus

 it  became a  political  question.  I  think  that  there  was  no  need  of  the  ordinance,  The

 ordinance  had  posed  a  challenge  to  the  employees  and  there  was  no  alternative  left  for
 the  feaders  but  to  face  that  challenge.

 178



 20  कातिक  ,  1890  मंत्रि  परिषद  में  अविश्वास  का  प्रस्ताव-जारी
 कि

 The  attitude  which  the  Government  adopted  against  the  employees  who  went  oo
 strike  was  very  shameful.  Unnecessary  force  was  used  against  them.  I  went  at  many  pla-
 ces  such  as  Bikaner,  Pathankot,  Sarai  Robilla  etc.  and  there  1  saw  that  people  had  been
 beaten  up  and  shot  even  in  their  own  houses.  What  to  speak  of  male  employees  even  wo-
 men  employees  were  nut  spared.  Not  only  that  even  the  members  of  the  families  of  the

 employees  were  ill  treated.  Looking  at  such  shameful  things  we  had  demanded  that  a  judi-
 cial  enquiry  should  be  instituted  but  it  isa  matter  of  great  regret  that  Government  had
 not  agreed  to  hold  a  judicial  enquiry  we  wanted  that  a  judicial  enquiry  must  be  held,

 I  may  add  that  an  non.-official  Inquiry  Committee  headed  by  Shri  Purshottam
 with Trikam  Das  has  enquired  into  the  Indraprastha  Bnawan  Incident  in  Delhi,

 your  permission  place  a  copy  of  the  Report  onthe  fable  of  the  House,  [Placed  in  the

 Library,  See.
 No.  L.T.  2067/68]

 Some  people  have  said  that.  ur  demands  were  against  the  interest  of  national

 economy.  Ihave  challenged  it  publicly  that  it  was  not  50,  Ican  prove  it  that  our
 demand  for  the  need  based  wages  is  not  against  the  interest  of  national  economy,  It  isa
 fact  that  the  need-based  wage  and  the  living  wage  are  the  same  thing.  Therefore  can

 vouchsafe  say  that  if  need-based  wages  are  given  to  the  employees  it  will  not  be  against
 the  interest  of  the  country.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 i  Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Ch2ir

 Sir,  something  wrong  was  being  propagated  that  we  had  passed  a  motion  to  go
 on  indefinite  strike.  Tamthe  Chairman  and  can  well  say  that  it  was  not  so  and  a

 wrong  propaganda  was  being  done.

 In  the  end  I  would  like  to  say  that  there  was  absolutely  no  need  of  the  ordinance.
 This  was  issued  mere'y  to  victimise  the  employees.  can  assure  the  Government  that
 this  sort  of  their  attitude  will  not  cool  down  the  passions  of  the  employees,  Instead  it
 will  burn  their  passions  and  they  will  try  to  oppose  it  with  more  vigour.  I  would  there-
 fore  like  to  say  that  they  should  be  treated  with  sympathy.

 Shri  Prem  Chand  Verma  (Hamirpur):  Mr.  Deputy  Speaker.  Sir,  1  oppose  the
 motion  of  no-confidence  brought  forward  by  the  opposition,  which  has  been  motivated
 by  political  motives  rather  than  interests  of  Government  employees.  Tt  will  be  a  great
 injustice  to  us  on  this  side  to  say  that  we  lack  sympathy  and  consciousness  for  the  cause
 of  Government  emplo:  ees.  The  people  have  given  their  verdict  in  the  elections  that  the
 interests  of  labour,  interests  of  the  poor  and  the  farmers’  are  safe  in  the  hands  of  Con-
 gress.  But  for  the  discussion  on  no-confidence  motion,  these  very  opposi  ion  parties
 condomin  the  Government  employees  as  beaurocrats,  corrupt  and  inefficient.

 The  speech  of  Shri  Kanwar  Lal  Gupta,  who  moved  this.  motion,  lacked  substance

 though  he  is  a  good  speaker.  There  were  no  tangible  reasons  to  table  this  motion,  He

 referred  10  the  incidents  at  Indraprastha  Bhavan.  We  are  equally’  pained  to  know  of

 the  excesses  committed  oo  the  en.ployees  there.  He  wants  to  gain  their  support  by

 tabling  this  motion  although  he  has  no  sympathy  with  them.  Ido  not  think  thata

 judicial  enquiry  is  called  for,  If  we  go  deep  into  the  incidents,  it  would  be  found  that

 some  interested  political  parties  had  a  hand  in  the  police  excesses.  T  have  got  sufficient
 evidence  to  prove  that  the  beating  of  employees  was  planned  by  some  interested  political

 parties  10  connivance  with  the  police.
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 प्रत्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 Mr,  Speaker  sx  the  Chair.

 Only  10  percent  Government  employees  took  part  in  the  strike  and  only  per  cent

 of  them  have  been  suspended.  Since  90  percent  employees  remained  loyal  and  attended

 peacefully  to  their  duties  in  their  office,  a  conspiracy  was  hatched  to  terrorise  and

 disturb  them.  Government  should  look  into  it  and  take  action  so  that  political  parties
 are  not  able  to  misguide  the  Government  employees  to  serve  their  political  ends,

 On  this  occasion  I  would  appeal  to  Government  to  accept  the  genuine  demand

 of  schoo]  teachers.  The  condition  ia  Himachal  Pradesh  is  bad,  where  the  teachers  816

 on  strike  for  the  last  six  months.  The  recommendations  of  Kothari  Commission  have

 not  been  implemented.  Justice  sbould  be  done  with  them  first  and  foremost  when  we

 talk  of  wage  awards  etc.

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  talked  of  Jaw  and  order.  I  have  got  very  pathetic  tales

 of  sufferings  of  people  in  Kerela  where  shops  are  looted  in  broad  day  light  and  the

 police  remain  a  silent  spectator.  No  enquiry  is  held  in  such  cases.  The  position  in  Madras

 is  no  better  where  D.  M.  K.  is  in  power.

 I  would  request  the  Government  to  deal  with  the  cases  of  erring  employees  Sym-

 pathetically  since  they  were  misled.  Had  the  Government  not  dealt  firmly  with  the

 strike  a  serious  siluation  would  developed  in  the  country.

 Shri  M.  Banerjee  :  rise  to  support  the  motion  move  by  my  friend  Sbri  Kan-

 war  Lal  Gupta.  The  strike  on  19th  September  could  be  averted  had  the

 not  issued  the  ordinance  to  crush  the  scrike  arid  had  agreed  to  refer  to  arbitration  the

 issues  of  neutralisation  of  dearness  and  need  based  minimum  wage.  Government  is

 resp.  nsible  for  creating  a  dead  lock  in  the  joint  consultative  machinery.  Its  consitution

 clearly  Jays  down  arbitration  on  issues  relating  to  pay  and  allowances,  weekly  hours  of

 work  and  leave.  There  is  00  ambiguity  about  it.  Government  could  modify  the  award

 to  be  given  by  the  arbitrators  and  it  could  be  rejected  with  the  permission  of  the  House.

 But  Government  made  an  issue  of  trial  of  strength.  When  we  were  trying  to  negotiate  a

 solution  on  12th  Senxtember,  the  Home  Minister  had  the  draft  ordinance  before  him.

 On  13th  September  the  ordinance  was  issued  which  enraged  the  Government  employees,
 who  threw  it  to  the  wiads.

 The  strike  was  cent  percent  peaceful  and  there  was  not  even  a  single  case  of  violence

 anywhz:re  in  the  country.  On  the  other  haod  there  ‘was  naked  dance  by  the  police  at

 Indraprastha  Bawan.  The  Prime  Minister,  Shri  Chandra  Jit  Yadav  and  others  have

 expressed  their  grief  over  the  incidents.  But  why  a  judicial  enquiry  was  not  held  ?  The
 The  findings  of police  firing  on  workers.  at  Pathankot  is  a  grim  tale  of  brutalities.

 people  not  connected  with  the  strike  are  astonisbing  ard  startling.  A  boy  was  caught
 If  we  draw  attention  to  these hold  by  two  policemen  and  shot  dead  before  his  mother

 atrocities  we  charged  with  political  motives.  One  Mr.  Raj  Bahadur,  an  Electrical

 Khalasi,  who  did  not  take  part  in  the  strike  was  murdered  just  because  this  resembled
 that  of  the  Vice-President  of  the  Northern  Railway  men’s  Union.  Will  our  young  sisters

 There  were  police  firings  at will  get  back  their  husbands  who  were  killed  by  police.

 Bikaner,  Gauhati,  Kalka  etc.  and  six  to  eight  people  were  killed.  Our  sisters  and  daughters
 were  broutally  beaten  up  a  d  their  blouses  were  torn  ‘y  police.  48,00  employees  have

 been  taken  back.  But  the  orders  terminating  the  services  of  the  4,(00  employees  who

 were  discharged  after  giving  one  month’s  pay,  have  not  been  withdrawn.  There  case  is
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 no  different  than  that  of  the  44,000  employees.  Fight  thousand  employees  816  still  under

 suspension.  They  have  been  charge-sheetéd  under  section  144,188  and  section  5  of  the  ordi-

 nance,  none  of  which  involves  moral  turpitude.  These  are  not  criminal  cases.

 The  Prime  Minister  should  re-think  about  those  four  thousand  people  also  whose

 services  were  terminated  after  paying  one  month’s  pay.  They  were  quite  innocent

 employees,  They  also  had  absented  themselves  just  as  others  did.  And  in  the  light  of

 the  incident  which  took  place  in  I.  P.  Bhavan,  no  employee  would  like  to  become a
 I loyal  employee.  therefore.  request  the  Prime  Minister  to  restore  normally  for  tbe

 affected  employees.  Mr.  Chavan  should  not  try  to  become a  man  of  steel.  He  must

 take  back  there  4,000  employees  also  as  he  has  taken  back  other  forty  eight  thousand
 people  suspended  employees  should  also  be  re-instated,

 Although  the  Govt,  have  declared  that  the  striking  people’s  cases  will  be  dealt

 with  symphathetically,  but  you  have  put  several  fears  with  regard  to  their  service.  You

 would  keep  a  close  watch  on  them  for  three  or  five  years.  They  will  always  remain  under

 certain  continious  duress.  It  is  absolutely  incorrect  to  say  that  there  has  been  any  anti:
 social  or  politica!  move  behind  this  strike.

 The  need-based  minimum  wage  demand  is  quite  legitimate  and  it  will  remain

 there.  The  much  beleived  computor  has  also  confirmed  it.  I  congratulate  Mr.  Nimbu-

 dripad  for  having  defied  the  ordinance.  He  was  cent  per  cent  right  in  his  action.

 I  would  urge  that  there  should  be  a  judicial  inquiry  about  the  police  atrocities

 excesses  in  the  1.  Bhavan  incident  also  in  Pathankot,  Gauhati,  Bikaner  etc.

 The  loyalty  of  the  Govt.  servants  can  never  be  doubted  upon.  They  have  given
 enough  proof  of  their  loyalty  in  1962,  when  China  attacked  India.  At  that  time  the

 employees  had  immediately  withdrawn  all  of  their  demands.  They  had  decided  to  forgo
 their  overtime  allowances  just  for  the  sake  of  the  nation’s  cause.

 You  have  withdrawn  recognition  to  the  employees’  unions  but  maintained  the
 same  for  the  INTUC,  for  it  is  your  own  loyal  instrument.  You  are  prepared  to  talk
 with  the  underground  Nagas  but  not  to  us,  because  we  have  been  de-recognised.  On
 the  other  hand  Govt.  are  having  false  hopes  on  INTUC.

 Finally,  I  want  to  request  that  the  Ordinance  may  please  withdrown  immediately.
 We  shall  continue  to  fight  for  the  need-based  minimum  pay  and  will  continue  defying
 all  the  Ordinance  you  promulgate.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 Mr.  Deputy  Speaker  धर  the  Chair  |

 थ्रो  कृष्ण  कुमार  चटर्जी  मैं  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  द्वारा  प्रस्तावित  अविश्वास

 प्रस्ताव  का  विरोध  करता  हूँ  ।  gh  विरोधी  पक्ष  वाले  तके  में  नहीं  आये  ।  सरकार  ने

 सांकेतिक  हड़ताल  से  उत्पन्न  होने  वाली  स्थिति  को  काबू  में  करने  का  प्रयत्न  करके  कोई  गलती

 नहीं  की  है  ।  क्योंकि  इस  सांकेतिक  हड़ताल  का  अभिप्राय  देशव्यापी  भाम  हड़ताल  कराने  का  भी

 था  ।  ऐसी  स्थिति  में  सरकार  को  उचित  कार्यवाही  करनी  ही  थी  ।

 यदि  हम  सारी  स्थिति  को  निष्पक्ष  दृष्टि  से  देखे  तो  हमें  पता  चलेगा  कि  वास्तव  में  हालात

 क्या  थे  ?  मैं  कामिक  संघ-वाद  का  समेत  ह  और  मजदूरों  के  हड़ताल  कर  सकते  के  अधिकार
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 का  पूरा  समर्थक  परन्तु  मैं  सभा  का  ध्यान  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  के  सर्वोच्च  न्यायालय

 के  भूतपूर्व  मुख्य  न्यायाधीश  श्री  गजेन्द्र गडकर  के  शब्दों  की  ओर  आकृष्ट  करवाना  चाहता  हूँ

 जिन्होंने  स्पष्ट  कहा  था  कि  कार्मिक  संघों  का  कार्य  देश  की  आर्थिक  तथा  औद्योगिक

 प्रगति  को  आगे  बढ़ाना  तथा  कर्मचारी  वर्ग  के  हितों  की
 रक्षा  करना  है  ।  और  यही  समय  है

 कि  वे  कुछ  रचनात्मक  कार्य  करें  ।

 इसी  दृष्टिकोण  से  हमें  हड़ताल  और  उससे  उत्पन्न  स्थिति  पर  विचार  करना है  ।  सांकेतिक

 हड़ताल  एक  घमकी  थी  तथा  यह  कहा  गया  था  कि  यदि  मांगें  स्वीकार  न  की  गई  तो  केन्द्रीय

 सरकारी  कर्मचारी  अनिश्चित  काल  के  लिये  आम  हड़ताल  कर  देंगे  ।  सरकार  को  स्थिति  का

 सामना  करना  था  ।  यद्यपि  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  इस  हडताल  को  कानूनी  करार  दे  दिया

 था  परन्तु  इस  निराले  को  लागू  करने  के  लिये  किसी  संसदीय/अधिनियम  की  आवश्यकता  थी  और

 इसीलिए  अध्यादेश  जारी  क्रिया  गया  ।  इसका  उदय  किसी  को  परेशान  करना  नहीं  था  ।  देश

 के  एक  राष्ट्रीय  भावना  से  परिपूर्ण  पत्र  aga  बाजार  पत्रिका  ने  भी  कहा  था  कि  देश

 यह  सहन  नहीं  करेगा  कि  उसे  इस  प्रकार  दाव  पर  लगी  दिया  जाय  तथा  सरकार  भी  कामिक

 संघों  की  इस  चुनौती  की  उपेक्षा  नहीं  कर  सकती  ।  समाज  विरोधी  तत्वों  पर  अ  कुश

 रखने  के  लिए  सरकार  की  इस  कार्यवाही  का  जनता  अनुमोदन  करेगी  ।

 बंगाल  में  हड़ताल  का  बहुत  कुप्रभाव  पड़ा  ।  बिजली  वालों  ने  हड़ताल  की  तो  कम  से

 कम  पांच  भारी  ट्रान्स मीटर  बन्द  हो  गये  तथा  इस  देवा  विरोधी  से  देश  को  बडा

 नुकसान  हुआ  |

 श्री  रंगा  की  इस  दलील  पर  gh  बड़ा  आश्चर्य  हुआ  कि  इंजीनियरिंग  उद्योग  द्वारा

 आवश्यकता  के  आधारपर  वेतन  देने  की  के  कारण  केन्द्रीय  सरकारी
 कर्मचा  रियों

 की  यही

 मांग  भी  उचित  है  ।  यदि  सरकारी  कर्मा चा  रियों  को  गेर  सरकारी  कर्मचारियों  के  समात  सभा

 गया  तो  देश  को  आपात  में  निश्चय  ही  खतरा  हो  जायेगा  ।  सरकारी  कर्मचारी  मुनाफे

 के  काम  में  नहीं  लगे  है  ।  वे  सरकार  की  सेवा  करते  तथा  इसके  लिए  कुछ  उत्पादन

 नही  करते  हैं  ।  वे  तो  सरकारी  की  नीतियों  को  लागु  करने के  कार्य  में  लगे  हैं  ।

 प्रधान  मन्त्री  ने  अपने  प्रसारण  में  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  सरकारी  कर्मचारियों  की

 मांगों  को  स्वीकार  करना  कसे  सम्भव  नहीं  है  ।  उन्होंने  यह  साफ  जाहिर  कर  दिया  कि

 रेलवे  तथा  गोदी  कर्मचारियों  सहित  सभी  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  अन्य  करोडों  लोगों  से

 अधिक  सुखी  और  सम्पन्न  हैं  ।  उनकी  मांगों  को  स्वीकार  करना  देश  के  हित  में  नहीं  |

 प्रधान  मन्त्री  ने  प्रहारी  कर्मचारियों  की  मांगों  के  प्रति  सहानुभूति  प्रकट  की  थी  परन्तु  यह

 बताया  था  कि  सरकार  को  कुछ  थोड़े  से  लोगों  का  नहीं  बल्कि  50  करोड़  लोगों  का  भी  खयाल

 रखना  है  ।  उन  लोगों  का  भी  तो  ख्याल  करना  है  जो  कि  सरकारी  कर्मचारियों  की  अपेक्षा  बेहद

 गरीब  दुःखी  तथा  संतप्त  है  ।

 यह  कसे  हो  सकता  है  कि  केवल  26  लाख  Sesh  अगन TMI  a  f=  ah  he कारी  sap  ary
 नार  <  यों  की  खातिर  इस

 प्रकार  देश  की  अध-व्यवस्था  ठप्प  कर  दी  जाये  ?
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 20  1890  मंत्रि  परिषद  में  अविश्वास  का
 प्रस्ताव-जीरो नए

 बहुत  पहले  से  ही  सरकार  की  इच्छा  रही  है  कि  अपने  कर्मचारियों  को  आवश्यकता  के

 आघार  न्युनतम  वेतन  दिया  जाये  परन्तु  इसका  हमारी  te Ty  व्यवस्था  पर  कुप्रभाव  नहीं  पडना

 चाहिये  ।  इससे  स्पष्ट  है  कि  सरकार  तथा  कांग्रस  दल  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  की

 न्युनतम  वेतन  को  आवश्यकता  को  अनुभव  करते  हैं  ।  परन्तु  इसके  साथ  साथ  aes  सम्भव  नहीं

 किः  यह  सुविधा  केवल  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  ही  मिले  ।  इमीलिये  सरकार  ने  संयुक्त

 सलाहकार  यथा  के  नेताओं  को  कहा  था  कि  वे  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  की  सिफारिशों  की

 प्रतीक्षा  यद्यपि  आवश्यकता  के  आधार  पर  न्यूनतम  वेतन  का  मामला  उस  आयोग  के  पास

 हीं  था  ।  हां  इस  आयोग  को  ag  मामलों  सौंप  भी  सकती  थी  ।

 न्युनतम  वेतन  की  बात  से  कई  कठिन  ईयां  उतपन्न  होती  हैं  ।  राज्य  सरकारें  भी  अपने

 कर्मचारियों  के  लिए  उसकी  मांग  करेंगी  i  अतः  यह  निर्णय  बड़ा  भारी  सिद्ध  होता  है  ।  फिर

 हजारों  sind  सार्वजनिक  उपक्रमों  में  भी  हैं  ।  अतः  यह  स्वाभाविक  ही  है  कि  सरकार  को

 इस  मामले  पर  राष्ट्रीय  हष्टिकोण  स  विचार  करना  था  ।  जब  तक  उचित  स्थिति  उत्पन्न

 नहीं  हती  सरकार  इस  मांग  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकती  ate  न  ही  इसको  मध्यस्थ  निर्णय

 के  लिये  पेश  कर  सकती  हैं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  पहले  ही  पन्द्रह  मिनट  का  समय  ले  चुके  हैं  ।  वह  अपना  भाषण

 कल  जारी  रखें  ।

 ——  a  ag es

 arg  मंत्रणा  समिति

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 तेईसवां  प्रतिवेदन

 भग | दि  | डा०  रामू  सिह  मैं  किये-मंत्रणा  समिति  के  तेईसवें  प्रतिवेदन  को  पेश  करने  की

 गुमती  चाहता  हु  ।

 इसके  लोक-सभा  मंगलवार  12  1968/21  1890

 के  ग्यारह  बजे  म०  पु०  तक  के  लिपे  स्थगित  हुई

 The  58108  the  adianr म  aU  | ned  till  Eleven  of  the  Ciock  on  Tu  esday escay,  November  12  1968/

 Kartik  21,  1890  (Saka)
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